
पिछली बार की तरह इस बार भी 
2 सितंबर को 10 बड़ी कें द्रीय ट्रेड 
यनूियनों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल 
का आयोजन किया गया। इसे लेकर 
काफी शोर मचाया गया और विदेशों 
तक में इसकी दनुिया की सबसे बड़ी 
हड़ताल के रूप में चर्चा हुई। मगर ऐसे 
वार्षिक आयोजनों की हक़ीक़त क्‍या 
ह ैऔर इस एकदिनी हड़ताल की रस्म 
से आखिर होगा क्या? 

पिछले 25-26 वर्षों में, 
जबसे उदारीकरण-निजीकरण-

भमूण‍्डलीकरण की नीतियों का 
कहर मज़दरूों पर बरपा हो रहा ह,ै तब 
से ऐसी रस्मी कवायदें बार-बार होती 
रही हैं। लेकिन मज़दरूों-कर्मचारियों 
पर होने वाले हमलों में कोई कमी 
आयी ह?ै क्‍या उनके अधिकारों पर 
होने वाली डकैती में रत्तीभर भी कमी 
आयी ह?ै उल‍्टे मज़दरूों को जो भी 
क़ाननूी अधिकार और सरुक्षाए ँमिली 
हुई थीं – जो लम‍्बे संघर्षों से हासिल 
की गयी थीं, वे सब एक-एक करके 
छीनी जा चकुी हैं। देश के 93 प्रतिशत 

मज़दरूों के लिए आज श्रम क़ाननूों 
का कोई मतलब ही नहीं रह गया ह।ै 
ठेका, कैज़ुअल, दिहाड़ी या पीसरेट 

मज़दरू के रूप में बेहद कम मज़दरूी 
और बिना किसी सरुक्षा के काम 
करते हुए उनकी हालत ग़ुलामों से भी 
बदतर हो गयी ह।ै स‍्थायी नौकरी में 
बच े हुए मज़दरूों-कर्मचारियों पर भी 
छँटनी की तलवार लगातार झलू रही 
ह।ै सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को 
पूँजीपतियों के हाथों मिट्टी के मोल 
बेचा जाता रहा ह ै और मज़दरूों को 
धक्‍के मारकर बाहर निकाला जाता 
रहा ह।ै फिर आ‍ख़ि‍र इन सालाना 
अनषु‍्ठानों को लेकर इतना तमूार 

क्‍यों बाँधा जाता ह?ै
असल में एकदिनी हड़तालें करना 

इन तमाम यनूियनों के अस्तित्व का 
प्रश्न ह।ै ऐसा करने से उनके बारे में 
मज़दरूों का भ्रम भी थोड़ा बना रहता 
ह ै और पूँजीपतियों की सेवा करने 
का काम भी ये यनूियनें आसानी से 
कर लेती हैं। यह एकदिनी हड़ताल 
कितनी कारगर ह ै यह इसी बात से 
पता चलता ह ैकि ऐसी हड़तालों के 
दिन आम तौर पर तमाम पूँजीपति 

ctk fcxqy esgurd'k tkx] fpaxkjh ls yxsxh vkx!

सम्पादक मण्डल
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पँूजीवाद और 
स्वास्थ्य सेवाओ ं
की बीमारी

असग़र वजाहत की 
कहानी 'ज़ख़्म'

जाति उन्मूलन महज़ 
दलित आबादी का 
उत्तरदायित्व नही ंहै 9

अरब देशो ंमें भारतीय मज़दूरो ंकी दिल दहला देने वाली दास्तान
इस साल अप्रैल के महीने में भारत 

के प्रधानमतं्री नरेन‍्द्र मोदी की सऊदी 
अरब की यात्रा के दौरान सऊदी शाह 
सलमान बिन अजीज ने उन्हें सऊदी 
अरब के सर्वोच‍्च नागरिक सम‍्मान से 
सम‍्मानित किया। जिस समय नरेन‍्द्र 
मोदी यमन के नागरिकों के ताज़ा खनू 
से सने सऊदी अरब के बर्बर हुक्‍़मरानो 
के हाथों मिले सम‍्मान से गदगद हो रह े
थे और इन बर्बर शेखों के साथ फ़ोटो 
खिचंवाने में मसरूफ़ थे उसी समय 
रोजी-रोटी की तलाश में सऊदी अरब 
गए भारत के लाखों मज़दरू 50 डिग्री 
की तपती गर्मी में खट रह ेथे और उनमें 
से तमाम मज़दरू तो हाड़तोड़ महेनत के 
बाद भी भरपेट भोजन और प‍्यास बझुाने 
के लिए पानी को तरस रह ेथे। खदु को 
देश का मज़दरू नंबर 1 कहने वाले नरेन‍्द्र 

मोदी ने सऊदी अरब में अमानवीय 
हालत में जी रह ेलाखों भारतीय मज़दरूों 
की सधु लेना ज़रूरी नहीं समझा। 
आखिर लेते भी क्यों, उनकी यात्रा का 
मक़सद मज़दरूों का हित साधना थोड़े 
ही था, वे तो भारत के पूँजीपति वर्ग 
के हितों की हिफ़ाजत के वास्ते सऊदी 
अरब के बर्बर शेखों और शाहों के साथ 
गलबहियाँ करने गए हुए थे!

जब सऊदी अरब में भारत के 
मज़दरूों के हालात इतने खराब हो गए 
कि वे भखू-प‍्यास से मरने की कगार 
पर पहुचँ गए और जब उनके दर्दनाक 
हालात की ख़बरें अन्तरराष्ट्रीय मीडिया 
की सरु्खियों में छाने लगीं तो मोदी 
सरकार को अपनी साख बचाने के लिए 
भखूे-प‍्यासे मज़दरूों को भारत वापस 
लाने की क़वायद शरुू करनी पड़ी। 

लेकिन सवाल ये उठता ह ै कि आखिर 
सऊदी अरब की तपती गर्मी में हाड़तोड़ 
महेनत करने के बावजदू मज़दरूों को 
भखूों मरने की नौबत क्यों आन पड़ी। 
इसका जवाब जानने के लिए हमें खाड़ी 
के अरब देशों (सऊदी अरब, संयकु्त 
अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान, 
कतर) के तेल भण‍्डार से प्राप्त पेट्रोडॉलर 
पर टिके और इस‍्लामिक राजवंश की 
सरपरस्ती में पिछले कुछ दशकों में 
तेज़ी से विकसित हुए विशेष क़‍िस‍्म के 
पूँजीवाद पर नज़र दौड़ानी होगी।

हालाँकि अरब के देशों में तेल की 
खोज 20वीं सदी की शरुुआती दशकों 
में ही हो गयी थी, लेकिन 1960 के 
दशक तक अरब के तेल उत्पादन के 
क्षेत्र में विदेशी कम‍्पनियों का ही दबदबा 
था। 1970 के दशक की शरुुआत में 

खाड़ी में देशों के शेखों और शाहों ने 
तेल उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना 
शरुू किया जिससे उन देशों में पूँजीवादी 
विकास की ज़मीन पखु‍़्ता हुई। दनुिया 
भर में तेल बेचने से प्राप्त राजस्व का 
इस्तेमाल स्थानीय निर्माण एवं सेवा क्षेत्र 
में लगाया गया जिसकी वजह से स्थानीय 
पूँजीपतियों के वर्ग को फलने-फूलने का 
मौका मिला। तेल के राजस्व के बढ़ने 
के साथ ही साथ इन मलु‍्कों में हथियारों 
और अन्य साजो-सामान का आयात भी 
बढ़ा और इसके फलस्वरूप एजेंटों और 
दलालों का वर्ग भी फलने-फूलने लगा। 
स्थानीय पूँजीपतियों और व्यापारियों ने 
बैंकों में भी पूँजी लगानी शरुू की और 
इस‍्लामिक राज‍्यसत‍्ता की सरपरस्ती में 
खाड़ी के बैंकों और तेल के राजस्व का 
प्रबंधन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र व 

निजी क्षेत्र की कंपनियों (सॉवरेन वेल‍्थ 
फण‍्ड) ने विदेशों (ख़ासकर अमरेिका) 
के शयेर बाज़ार में पूँजी लगानी शरुू 
की। इस प्रकार खाड़ी के देश विश‍्व 
पूँजीवादी व्यवस्था से नाभिनालबद्ध हो 
गए।  

हाल के वर्षों में खाड़ी के देश दनुिया 
के प्रमखु वित‍्तीय केन ‍्द्रों के रूप में भी 
उभरे हैं। इस विशेष क़ि‍स‍्म के पूँजीवादी 
विकास ने विशेषकर निर्माण क्षेत्र में 
मज़दरूों की जबर्दस्त माँग बढ़ी जिसको 
परूा करने के लिए इन देशों ने मध्य-परू्व 
के अन्य देशों और भारत, पाकिस्तान, 
बांग‍्लादेश, नेपाल, इडंोनेशिया, 
फिलीपीन्स जैसे देशों के प्रवासी मज़दरूों 
पर निर्भरता का रास्ता चनुा क्योंकि देशी 
मज़दरूों के मकु़ाबले प्रवासी मज़दरूों का 

(पेज 10पर जारी)

(पेज 8 पर जारी)

2 सितम्बर की हड़ताल जैसे वार्षिक अनषु्ठानो ंसे क्या होगा?
पँूजीवादी मुनाफे का चक्का जाम करने के लिए मज़दूरो ंको अपनी एकता को 

मज़बूत कर लम्बी लड़ाई लड़नी होगी!
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50 डिग्री तापमान में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी भखू से मरने और प्यास से तड़पने की नौबत

एक दिन की हड़ताल का मकसद 
होता है मज़दूरो ंऔर मेहनतकशो ं

के भीतर पनप रहे गुस्से को 
थोड़ा-थोड़ा करके निकालना 

ताकि मज़दूरो ंका गुस्सा 
ज्वालामखुी के समान  

फट न पड़े। 



मज़दूर बिगुल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी अंक क्रमवार, 
उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल ़फाउण ड्ेशन से प्रकाशित 
सभी बिगुल पुस्तिकाए ँउपलब्ध हैं। बिगुल के प्रवेशांक से लेकर नवम्बर 

2007 तक के सभी अंक भी वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
मज़दूर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होते ही वेबसाइट पर नि:शुल्क 

पढ़ा जा सकता है।
आप इस फ़े सबुक पेज के ज़रिेये भी ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़ सकते हैं:

www.facebook.com/MazdoorBigul

‘‘बरु्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियो ंके दम पर चलत ेहैं। मज़दूरो ंके अख़बार ख़ुद 
मज़दूरो ंद्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलत ेहैं।’’  - लेनिन

1. ‘मज़दूर बिगुल’ ‍व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी 
राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा ससं्कृ ति 
का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओ ंसे, अपने 
देश के वर्ग सघंर्षों और मज़दूर आन्दोलन के इतिहास और सबक से मज़दूर वर्ग 
को परिचित करायेगा तथा तमाम पूजँीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ 
करेगा। 

2. ‘मज़दूर बिगुल’ भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओ ंके बारे 
में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और 
‘बिगुल’ देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओ ंऔर आर्थिक स्थितियों के 
सही विश्लेषण से मज़दूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा। 

3. ‘मज़दूर बिगुल’ स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों 
की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर 
क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें  और व्यवहार में सही 
लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो। 

4. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की 
कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित 
करायेगा, उसे आर्थिक सघंर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी 
लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर ‘‘कम्युनिस्टों” और पूजँीवादी 
पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों से आगाह 
करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सधुारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे 
सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी 
भरती के काम में सहयोगी बनेगा। 

5. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और 
आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी सगंठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी 
भूमिका निभायेगा।

‘मज़दूर बिगुल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ

प्रिय पाठको, 
बहुत से सदस्यों  को ‘मज़दूर बिगुल’ नियमित भेजा जा रहा है, लेकिन काफ़ी ़

समय से हमें उनकी ओर से न कोई जवाब नही ंमिला और न ही बकाया राशि। 
आपको बताने की ज़रूरत नही ंकि मज़दूरो ंका यह अख़बार लगातार आर्थिक 
समस्या के बीच ही निकालना होता है और इसे जारी रखने के लिए हमें आपके 
सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको ‘मज़दूर बिगुल’ का प्रकाशन ज़रूरी लगता 
है और आप इसके अकं पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनरुोध है कि आप कृपया 
जल्द से जल्द अपनी सदस्यता राशि भेज दें। आप हमें मनीआर्डर भेज सकते हैं 
या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।

मनीआरॅ्डर के लिए पता:
मज़दूर बिगुल, द्वारा जनचेतना
डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
बैंक खाते का विवरणः Mazdoor Bigul 
खाता संख्याः 0762002109003787, IFSC: PUNB0076200
पंजाब नेशनल बैंक, निशातगंज शाखा, लखनऊ

सदस्यताः वार्षिक: 70 रुपये (डाकख़र्च सहित); आजीवन: 2000 रुपये
मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी सूचना के लिए आप हमसे इन माध्यमो ं

से सम्पर्क  कर सकते हैंः
फ़ोनः 0522-2786782, 8853093555, 9936650658
ईमेलः bigulakhbar@gmail.com 
फ़े सबुक: www.facebook.com/MazdoorBigul 

मज़दूर बिगुल
सम्पादकीय कार्यालय	 ः 69 ए-1, बाबा का पुरवा, पेपरमिल  
			       रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006
			       फ़ोन: 8853093555
दिल्ली सम्पर्क		   ः  बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, 
			      दिल्ली-94, फ़ोनः 011-64623928 
ईमेल			   ः  bigulakhbar@gmail.com
मूल्य			   ः  एक प्रति - रु. 5/- 
	  		     वार्षिक - रु. 70/- (डाक ख़र्च सहित)
			      आजीवन सदस्यता - रु. 2000/-

‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूरो ंका अपना अख़बार है। 
यह आपकी नियमित आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता। 

बिगुल के लिए सहयोग भेजिये/जुटाइये। 
सहयोग कूपन मँगाने के लिए मज़दर बिगुल कार्यालय को लिखिये।

मज़दूर बिगुल के लिए अपने कारख़ाने, दफ़्तर या बस्ती की रिपोर्टें, लेख, पत्र या सुझाव  
आप इन तरीक़ों  से भेज सकते हैंः

डाक से भजेने का पता: मज़दर बिगुल, द्वारा जनचेतना, डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
ईमले से भजेने का पता: bigulakhbar@gmail.com 
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आपस की बात

पिछले दिनों एक साथी कार्यकर्ता के 
साथ गडुगाँव के अनाज मडंी के करीब 
स्थित यनूियन कार्यालय पर जाने का 
मौक़ा मिला। लगातार हो रही बारिश के 
चलते पहुचँते हुए रात के करीब दस बज 
चकेु थे। ठिकाने पर दनंैदिन कार्यक्रमो में 
साथियों की भागीदारी संबंधी समीक्षा-
समाहार बैठक चल रही थी। सामान्य 
मध्यवर्गीय जन के लिए ऐसी बैठकें  
थोड़ी असहज हो सकती हैं। वे न ही 
शामिल हों तो बेहतर होगा। बातचीत 
जोर-शोर से जारी थी। सनुते हुए लगा 
कि क्रान्तिकारी राजनीति का सवाल 
सिर्फ  राज्यसत्ता को पलटने की तैयारी 
का नहीं बल्कि हर वक़्त खदु को भी 
बदलने का सवाल होता ह।ै ऐसा करना 
किसी के लिए भी, चाह ेवह एक खाँटी 
मज़दरू साथी क्यों न हो, आसान नहीं ह।ै 

खरै, बातचीत का दौर समाप्त हुआ 
और बाहर लगातार हो रही बारिश के 
बीच सब लोगों ने साथ मिलकर चावल 
और तरी का आनंद लिया। बातचीत  
तो चलती ही रही और एक-एक करके 
लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया। अभी 
शायद परूा उजाला नहीं हुआ था, तभी 
एक मज़दरू साथी सबुह छह बजे की 
अपनी शिफ्ट के लिए निकल चकेु थे। 
बाकी साथी भी उठ कर चाय पीते हुए 
सामहूिक अध्ययन के विषय को लेकर 
बात कर रह े थे तभी 'मास्टरनी' रूपी 
मकान मालकिन आकर इस ठिकाने 
पर लगातार लोगों की आवाजाही को 
लेकर चितंा जाहिर करने लगी। "यह 

क्या? तमुने तो कहा था कि चार लोग ही 
आएगंे, यह पाँचवा कहाँ से आ गया?" 
ज्यादा लोग आयेंगे तो क्या होगा–यह 
उसे भी नहीं पता था, उसे बस अच्छा 
नहीं लगा। क्या पता ज़्यादा लोगो के 
आने से उसका यह घर जल्दी परुाना 
पड़ जाये, या पता नहीं !! पर यह और 
साथियों ने भी महससू  किया होगा 
कि कई बार ऐसा लगता ह ै कि माकन 
मालिको के लिए घर कोई कोई खाने की 
वस्तु जैसा होता ह।ै ज्यादा लोग होंगे तो 
वह जल्दी ख़त्म हो जायेगा! राजनितिक 
जगहों पर यह भी एक दनंैदिन कार्यक्रम 
होता ह।ै मज़दरूों और वह भी राजनीतिक 
मज़दरूों के समहू से पता नहीं राशन 
की दकूान के बनिया से लेकर माकन 
मालिक तक हर कोई चिढा हुआ सा 
क्यों रहता ह।ै आप अच्छे से बात करिये, 
वक़्त पर किराया दीजये, साफ़-सथुरा 
रहिये, सब नाकाफी ह।ै न जाने क्यों 
?? जन्माष्टमी से लेकर बर्थडे पार्टी तक 
लहुड़ेे डीजे बजाकर हुल्लड़बाजी कऱे, 
इलाके की महिलाओ पर फब्तियां कसे 
सब माफ़ ह!ै! बस हमारे जैसे दरू-दराज 
से आकर फैक्टरियों में काम करने वाले 
लोग बातचीत करें, और लोगों से मिलें, 
यह गवारा नहीं। 

बाहर मौसम कुछ साफ़ हो चकुा था 
और हम वहाँ से दिल्ली वापस लौटने 
के लिए मटे्रो की तरफ निकल चकेु थे। 
बारिश दो दिनों में मिलाकर छह-सात 
घटें के लिए भी नहीं हुई होगी, लेकिन 
ऐसा लगा मानो हम बाढ़-प्रभावित छेत्र 

में हो। घटुनों तक पानी लगा हुआ था। 
बाइक पर सवार लड़के आने-जाने वाले 
लोगों पर छींटे उड़ाकर जल-क्रीड़ा कर 
रह ेथे। मन तो कर रहा था यही पर 'मके 
इन इण्डिया' वालों का एक सम्मेलन करा 
दिया जाये, लेकिन तभी याद आया, कि 
उन्हें भी सब पता होगा। मास्टरनी मकान 
मालकिन का चहेरा याद आ रहा था, 
कि घर की दीवार पर पानी का छींटा 
देखते ही जिसके होश उड़ जाते हैं, उसे 
लगातार सड़क पर बहती इन नालियों 
का पानी क्यों इतना रास आता ह ै ! 
'गऊ-माता' के गोबर से लेकर हर तरह 
का कूड़ा-करकट इस पानी में मिलकर 
हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। 
बहुत देर तक इस दीवार के सहारे, उस 
पत्थर पर पैर रखकर इनसे बचने का 
प्रयास आखिर बेकार साबित हुआ। 
सभी की तरह हमने भी गंगा नहान परूा 
कर लिया।

गडुगाँव, शायद एशिया के सबसे 
बड़े मॉलों के लिए जाना जाता ह,ै यहाँ 
पर आपको भारत की सबसे बड़ी मीनारें 
दिख जायेंगी लेकिन इसी शहर के निम्न-
मध्यवर्गीय से लेकर मज़दरू इलाकों तक 
यह हालत एक सामान्य बात ह।ै हम 
मटे्रो में जब लौट रह ेथे, तो गडुगाँव के 
गरुुग्राम बनने की बात याद आ गयी। इस 
बार शायद 'गऊ-ग्राम' ठीक रहगेा। गाय 
जैसा सफ़ेद , उसके मतू्र जैसा स्वास्थ्य-
वर्धक और गोबर जैसा पवित्र!!

– शिवार्थ

मज़दूर इलाक़े  में मज़दूर साथियो ंके साथ के कुछ अनभुव

लधुियाना के मज़दरू पसु्तकालय 
में मज़दरों के बच्चों को मफु़्त ट्यशून 
पढ़ाया जाता ह।ै बच्चे वहाँ स्कू ल की 
किताबों के अलावा अन्य किताबें, 
अखबार, पत्रिकाए ँ आदि भी पढ़ते हैं। 
एक दिन बच्चों की दीदी ने उन्हें 'मज़दरू 
बिगलु' के बारे में कुछ लिखने के लिए 
कहा। पाँचवी कक्षा की कोमल ने कुछ 
इस तरह से लिखा- 

यह मज़दरूों का अखबार ह।ै यह 

चन्दा इकठ्ठा करके छपता ह।ै इस 
अखबार में कुछ भी छिपाया नहीं जाता। 
इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। 
इसमें यह छपता ह ै कि मज़दरू अपना 
घर कैसे चलाता ह।ै कैसे मज़दरू दिन 
भर काम करके घर आता ह ैतो रोटी के 
साथ नमक खाकर सो जाता ह।ै किस 
तरह मज़दरू फैक्ट्रियों में काम करता ह ै
पर मालिक उनकी तनख्वाह नहीं देता 
ह।ै सिटी अखबार में वो कुछ भी नहीं 

बताते। सिटी अखबार में छपता ह ैक्रीम 
और पाऊडर के बारे में और फिल्मों के 
बारे में छपता ह।ै फैक्ट्री में आग लगने से 
300 मज़दरू मर गये तो अखबार वालों 
को पैसे दिये जाते हैं। वे 300 की जगह 
10 मज़दरू लिख देते हैं। इसलिए मज़दरूों 
का बिगलु अखबार सही ह।ै 

– कोमल, पांचवी कक्षा, सरकारी 
स्कू ल, ताजपुर रोड, लुधियाना

'मज़दूर बिगुल' के बारे में मज़दूर परिवार की एक बच्ची के विचार

पँूजीपतियो ंके पास दर्जनो ंअख़बार और टीवी चैनल हैं। मज़दूरो ंके पास है  
उनकी आवाज़ 'मज़दूर बिगुल'!

इसे हर मज़दूर के पास पहुँचाने में हमारा साथ दें।
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पिछले 7 महीनों से टप्पूकड़ा,अलवर 
(राजस्थान) स्थित होंडा कम्पनी के 
मज़दरू अपने जायज़ हक़ों और कम्पनी 
मनैेजमेंट तथा राज्य सरकार द्वारा किये 
जा रह ेबर्बर दमन का सामना करते हुए 
भी अपने संघर्ष को जझुारू तरीके से लड़ 
रह ेहैं। जितनी बार भी होंडा के मनैजमेंट 
ने पलुिस, राजस‍्थान की वसुंधरा राजे 
सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार और 
अपने भाड़े के टट्टुओ ंसे मजदरूों के संघर्ष 
पर हमला करवाया ह ैमजदरूों ने उतने ही 
जझुारू तरीके से जवाब दिया ह.ै मजदरूों 
ने अब अपने संघर्ष को विस्तारित करते 
हुए देश की राजधानी के दिल में अपना 
खूटँा गाड़ लिया ह.ै यह इस संघर्ष का 
बढ़ा हुआ कदम ह ै और वह कदम ह ै
जिससे इस आन्दोलन को जीतने की 
सम्भावना बढ़ जाती ह।ै मजदरू बिगलु 
के पन्नों पर हमने 16 फरवरी के बर्बर 
दमन के बाद से ही होंडा के मजदरूों 
को यह सझुाव दिया था कि अपने 
आन्दोलन को दिल्ली तक लेकर आयें. 
होंडा मोटर साइकिल एडं स्कू टर 2 एफ़ 
कामगार समहू की नेततृ्वकारी कमटेी 
की यह रणनीति कारगर कदम ह ैजो इस 
आन्दोलन को जीत के रास्ते लेकर जा 
सकता ह।ै पिछले 7 महीने से होंडा के 
मजदरू जिस भयंकर दमन को झले रह ेह ै
उसे कोर्पोरेट मीडिया ने जनता के सामने 
कभी पेश नहीं किया ह।ै परन्तु अब उन्हें 

बिगलु मज़दरू दस्ता और टेक्स्टटाइल वर्कर्स  
यनूियन की ओर से राजस्थान के टप्पूखेड़ा की 
होंडा फैक्ट्री से निकाले गए 300 मजदरूों के 
समर्थन में बरगदवां औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन 
का किया गया। मज़दरूों ने होंडा के मज़दरूों के 
दमन तथा देशभर में मज़दरू अधिकारों पर बढ़ते 
हमलों के विरोध में होंडा प्रबंधन और नरेन्द्र मोदी 
का पतुला फंूका। 

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओ ंने ‍कहा कि पिछले 
कई महीनों से होंडा फैक्ट्री से गैरकाननूी तरीके 
से निकाले गए मज़दरू अपनी मांगों को लेकर 
सड़क पर थे और अब मजदरूों ने दिल्ली के 
जंतर-मतंर पर अनिश्चितकालीन भखू हड़ताल 
शरुू कर दी ह।ै मज़दरूों के साथ ऐसा बरताव नया 
नहीं हैं, गोरखपरु के मज़दरू भी इसके गवाह हैं। 
टेक्स्टटाइल वर्कर्स  यनूियन के अध्यक्ष राज ू ने 

कहा कि आज के समय में परेू देश भर में मज़दरूों 
की छंटनी, तालाबन्दी जैसी समस्याए ंआम बात 
हो गयी हैं। मोदी सरकार पिछली सरकार से भी 
आगे निकलते हुए हमें निचोड़ लेने के लिए 
लगातार हमले किये जा रही ह।ै एक के बाद एक 
सभी महत्वपरू्ण श्रम काननूों में “सधुार” किये 
जा रह ेहैं। जो भी श्रम काननू मज़दरूों को लटूने 
के लिए मालिकों की राह में रोड़ा बनते हैं, उन्हें 
लगातार मालिकों के पक्ष में किया जा रहा ह।ै 
आज जरूरी हो गया ह ै कि परेू देश का मज़दरू 
वर्ग अपनी एकजटुता को बढ़ाकर देशव्यापी 
आन्दोलन की तैयारी करे और लटू पर टिकी 
इस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर एक नयी 
व्यवस्था को बनाने की तैयारी करे।

– बिगुल सवंाददाता

टेक्सटाइल वर्कर्स  यनूियन, बरगदवा,ं गोरखपुर और बिगुल मज़दूर दस्ता द्वारा होडंा के मजदूरो ंके 
समर्थन में गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन

होडंा मज़दूरो ंका संघर्ष जारी है! 
दिल्ली में जंतर-मंतर पर शुरू हुई अनिश्चितकालीन भखू हड़ताल

भी मजबरू होकर होंडा के संघर्ष को 
दिखाना होगा क्योंकि होंडा के मजदरू 
जंतर मतंर पर विरोध प्रदर्शन कर रह ेहैं 
और यनूियन के नेता नरेश महेता समते 
अविनाश, सनुील, रवि और विपिन 
19 सितम्बर से अनिश्चित्कालीन भखू 
हड़ताल पर बैठे हैं। होंडा मजदरूों का 
यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ तक पहुचँ 
चकुा ह ैतो हमें इस आन्दोलन के बीते 7 
महीने को भी देख लेना चाहिए।

होडंा के मजदूरो ंका संघर्ष:  
बीते 7 महीने

16 फरवरी 2016 को होंडा 
टप्पूकड़ा की फैक्ट्री में जब एक मज़दरू 
ने बीमार होने के कारण काम करने से 
मना किया तब फैक्ट्री के सपुरवाइजर ने 
उसके साथ बरुी तरह मारपीट की। इस 
जानवर सरीखे सलुकू के ख़िलाफ़ जब 
परूी फैक्ट्री के मज़दरू इकठ्ठा होने लगे 
तो होंडा मनैेजमेंट ने जबरन तालाबंदी 
कर मज़दरूों को बाहर जाने से रोक दिया 
और शाम होते ही अपने बाउन्सरों, भाड़े 
के गुंडों को मज़दरूों की यनूिफार्म पहना 
कर मजदरूों के साथ मारपीट करवाई 
और पलुिस को बलुवा कर मज़दरूों के 
साथ बरुी तरह से मारपीट की जिसमें 
कई मज़दरूों को गंभीर चोटें आई।ं पलुिस 
ने 44 मजदरूों को गिरफ्तार कर उनपर 
धारा 307 (हत्या की कोशिश) जैसी 

संगीन धाराए ँलगाकर उन्हें 18 दिन तक 
जेल में डाल दिया। दरअसल होंडा के 
मज़दरू लम्बे अरसे से अपने जायज़ और 
संविधान द्वारा दिए गए श्रम अधिकारों 
को हासिल करने के लिए अपनी यनूियन 
को पंजीकृत करवाने के लिए प्रयासरत 
थे। होंडा मनैेजमेंट मज़दरूों की यनूियन 
को पंजीकृत होने से रोकने के लिए 
तमाम हथकंडे अपना रही थी और 16 
फरवरी की घटना इसीका कारण बनी। 
वैसे मज़दरूों के साथ ऐसी घटनाए ँकोई 
नयी बात नहीं ह,ै जब भी मज़दरू अपने 
हकों के लिए आवाज़ उठाते ह ैतब-तब 
उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता 
ह।ै 16 फरवरी की घटना के बाद मज़दरूों 
ने जब भी टप्पूकड़ा, धारुहड़ेा में कोई 
भी प्रदर्शन या रैली आयोजित करने 
का प्रयास किया तब होंडा मनैेजमेंट के 
इशारे पर उन पर राजस्थान पलुिस ने 
बर्बर लाठीचार्ज किया. 

संघर्ष अब भी जारी है!
 जब भी होंडा मज़दरूों ने अपने 

संविधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ 
उठाई तब तब उनपर राज्य तंत्र ने बर्बर 
दमन किया.

लेकिन दमन के कई दौरों को झलेने 
के बाद, लाठियां, गोलियां और फर्जी 
मक़ुदम ेझलेने के बाद भी होंडा मजदरू 
जज्बे से लड़ रह े हैं और अब इस 

लडाई को दिल्ली में चलाया जायेगा। 
इस संघर्ष में एक महत्वपरू्ण घटना यह 
हुई ह ै कि ज़्यादातर प्रशिक्षित मजदरूों 
को गैर काननूी तरीके से काम से बाहर 
निकलवाने के बाद मनैेजमेंट ने ठेके पर 
मजदरूों को काम पर रखा जो अप्रशिक्षित 
हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर के काम से 
अपरिचित हैं और इस कारण पिछले 
लम्बे समय से होंडा 2 एफ़ के अन्दर बन 
रह ेदपुहिया वाहनों में खराबी आ रही ह.ै 
यह एक बहुत ज़रूरी बात ह ै जिसे हमें 
अपने आन्दोलन में रणनीतिक इस्तेमाल 
करना चाहिए। अपनी लड़ाई को आगे 

ताकतें ऐसा आन्दोलन खड़ा कर सकती 
हैं जो होंडा को झकुाने पर मजबरू कर 
सकती ह।ै साथ में हमें दसूरा काम यह 
करना चाहिए कि गडुगाँव में मौजदू होंडा 
1एफ़ प्लांट में यनूियन से अपील करनी 
चाहिए कि वे हमारे समर्थन में टूल डाउन 
करें या इसी तरह से ही हमारे समर्थन 
में विरोध का कोई तरीका निकालें 
जिससे कि होंडा के मनुाफे पर चोट की 
जा सके. असल में गडुगाँव, मानेसर, 
धारूहड़ेा, बावल, भिवाड़ी तक फैली 
ऑटोमोबाइल सेक्टर की औद्योगिक 
पट्टी में मजदरूों के गसु्से का लावा उबल 

होंडा प्रबंधन और नरेन्द्र मोदी का पुतला फंूकते मज़दूर

होडंा मज़दूरो ंको सम्बोधित करते मज़दूर बिगुल के सम्पादक अभिनव

बढाते हुए होंडा के मज़दरूों को दिल्ली 
के जंतर मतंर पर खूटंा गाड़कर बैठना 
चाहिए व परूी देश की जनता को होंडा 
फैक्टरी द्वारा किये जा रह े अत्याचार 
से अवगत कराना चाहिए व होंडा की 
खराब मोटरसाइकिल और स्कू टर के 
खिलाफ बहिष्कार आन्दोलन चलाया 
जाना चाहिए। ऐसे ही एक बहिष्कार 
आन्दोलन को दनुिया भर में प्रगतिशील 
ताकतें इजरायल द्वारा गाजा में किये गए 
ज़लु्मों के खिलाफ चला रही हैं और 
उन्होंने इज़राइल की अर्थव्यवस्था की 
कमर तोड़ दी ह।ै जब दनुिया भर में मटुठी 
भर कार्यकर्ता इज़राइल सरीखे देश के 
खिलाफ आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं 
तो होंडा मेनेजमेंट के खिलाफ होंडा के 
मजदरू और देश की तमाम प्रगतिशील 

रहा ह ैजो समय समय पर फूट कर ज़मीन 
फाड़कर बाहर निकलता ह.ै ऐसे गसु्से 
को हमें एक ऐसी यनूियन में बांधना 
होगा जो परेू सेक्टर के तौर पर मजदरूों 
को संगठित कर सकती हो। हमें होंडा के 
आन्दोलन को भी परेू औद्योगिक सेक्टर 
में फैलाना होगा। इस संघर्ष को हमें जंतर 
मतंर पर खूटंा बाँधकर चलाना होगा 
तो दसूरी और हमें टप्पूकड़ा से लेकर 
गडुगाँव-मानेसर-बावल-भिवाड़ी के 
मजदरूों में अपने संघर्ष का प्रचार करना 
चाहिए जिससे कि उन्हें भी इस संघर्ष से 
जोड़ा जा सके. यह इस आन्दोलन के 
जीते जाने की सबसे ज़रूरी कड़ी ह।ै

– बिगुल सवंाददाता
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31 जलुाई को वज़ीरपरु की दो 
फैक्ट्रियों में दो मज़दरूों की मौत हो गयी। 
इन दोनों मौतों के बाद भी हर ओर मरु्दा 
शान्ति थी। ए 127 के मालिक ने अपनी 
फैक्ट्री में मज़दरू की लाश को आधे घटें 
तक रखा जब तक कि वहां एम्बुलेंस 
नहीं आयी और वहां अपनी गाडी 
होने के बावजदू धर्मेंद्र को अस्पताल 
नहीं लेकर गया। क्योंकि उसकी गाडी 
खनू से गन्दी हो सकती थी। फैक्ट्री के 
मज़दरू कुछ नहीं कर पाए। सुंदरलाल 
अस्पताल में उसे मरु्दा घोषित कर दिया 
गया। मालिक ने फैक्ट्री में फैले खनू 
को अपने गार्डों से साफ़ करवाया और 
आराम से फैक्ट्री के बाहर घमूता रहा। 
दिल्ली इस्पात उद्योग मज़दरू यनूियन 
के कार्यकर्ता जब फैक्ट्री पर पहुचं े तब 
वहां फैक्ट्री गेट पर झगड़ा होने लगा तब 
मालिक वहां से नदारद हुआ और उसने 
फैक्ट्री से सभी मज़दरूों की छुट्टी करवा 
दी। कुछ मज़दरू यनूियन कार्यकर्ताओ ं
से मिले तो भी तो डरते रह।े यनूियन 
कार्यकर्ता सनी ने पलुिस को फ़ोन कर 
फैक्टरी पर बलुवाया उसके बाद भी 
बमशु्किल ही पलुिस फैक्टरी आने को 
तैयार हुयी। पलुिस ने फैक्टरी मालिक 
के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया और 
धर्मेन्द्र के परिवार को 4 लाख रूपए देने 
का वायदा कर दिया पर मालिक को थाने 
से ही जमानत मिल गयी और मज़दरू 
परिवार को भी पलुिस ने चतेा दिया कि 
केस लगवाकर क्या फायदा, पैसा लेकर 
घर चले जाओ और इस केस को रफा 
दफा कर दो। केस कोर्ट जाने से पहले ही 
ख़त्म हो चकूा ह।ै सिर्फ  कुछ लाख रूपए 
कीमत ह ै मज़दरू की ज़िन्दगी की। यह 
भी तब जब केस दर्ज हो जाये, वर्ना यह 
बात भी दबा दी जाती ह ैऔर कुछ हज़ार 
रूपए में इस मौत का सौदा हो जाता ह।ै 
ए 85/3 फैक्टरी में मालिक और पलुिस 
यही करना चाहती थी जब प्राथमिकी 
में मज़दरू साथी की लाश को लावारिस 
घोषित कर दिया गया पर जब यनूियन 
के साथी और झगु्गी के लोग इकठ्ठा हुए 
तभी मालिक के खिलाफ पलुिस ने केस 
दर्ज किया। हालांकि दोनों घटनाओ ं में 
मज़दरू साथियों के परिवार को मआुवजा 
मिल चकूा ह।ै पर बात मआुवजे की नहीं 

वज़ीरपुर की फैक्ट्रियो ंमें एक दिन में दो मज़दूरो ंकी मौत! 

हमारी लाशो ंपर मालिको ंके आलीशान बंगले और गाड़िया ंखड़ी हैं! 
सुरक्षा के इंतज़ाम हासिल करने की लड़ाई मज़बूत करो! यूनियन के सुरक्षा इंतज़ाम अभियान को मजबूत करो!

इन दिनों जनता दाल की कीमतों में 
हुई बेतहाशा बढ़ोत्तरी से परेशान ह।ै कहा  
जा रहा ह ैकि यह बढ़ोत्तरी पिछले एक 
दशक में दाल की कीमतों में हुई वदृ्धि में 
सबसे अधिक ह।ै आम तौर पर बताया 
जाता ह ैकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में 
वदृ्धि का कारण या तो फसल की कम 
पैदावार या बाज़ार में माँग का अचानक 
से बढना होती ह।ै हालाँकि इस मामले में 
सच्चाई इन बातों से कोसो दरू ह।ै 

यहाँ हम दाल की कीमतों में हुई 
हालिया बढ़ोत्तरी के कारणों को जानने 
की कोशिश करेंगे। कृषि पैदावार की 
तमाम फसलें आज सट्टा और वायदा 
कारोबारियों के कब्ज़े में परूी तरह आ 

चकुी हैं। आमतौर पर सट्टा कारोबारी 
सबसे पहले फसलों की पैदावार की 
स्थितियों पर नज़र रखते हैं यानी किस 
फसल के खराब होने की संभावना ह ै
या कौन सी फसल की पैदावार कम 
हो सकती ह।ै एक बार ऐसी फसल की 
पहचान होने पर सट्टा कारोबारी कार्टेल 
का गठन करते हैं और पहचान की गयी 
फसल के पहले से संचित भडंारों के 
साथ ही साथ नई फसल को भी खरीद 
लेते हैं। यानी बाज़ार में एक कृत््रिम कमी 
पैदा की जाती ह।ै कार्टेल द्वारा खरीदी 
गयी फसल को या तो भडंारगहृों में 
संचित किया जाता ह ै या उसे जहाज़ों 
में लादकर अलग-अलग बन्दरगाहों पर 

खड़ा कर दिया जाता ह ैताकि इस बीच 
उस फसल की  माँग को अत्यधिक रूप 
से बढ़ाकर उसकी कीमतों में वदृ्धि के 
लिए रास्ता साफ कर दिया जाये।

इसी तरह पिछले वर्ष खाद्य वस्तुओ ं
की बिक्री के लिए मोदी के करीबीब 
उद्योगपति अडानी ने सिंगापरु की 
‘विल्मर कम्पनी’ के साथ मिलकर एक 
संयकु्त उपक्रम गठित किया। इस संयकु्त 
उपक्रम का मखु्य उद्देश्य दलहन पैदा 
करने वाले राज्यों के किसानों से दलहन 
खरीदकर बाज़ार में बेचना था। हालाँकि 
प्रचरु संचयन और भडंारण संबंधी 
अत्यधिक सीमा के नियमों के कारण 
शरुुआत में अडानी और विल्मर कम्पनी 

के संयकु्त अपक्रम के लिए ऐसा करना 
संभव न हो सका। बाद में मोदी सरकार 
ने एक सरकारी आदेश जारी करके तीन 
प्रकार के दलहनों यानी अरहर, मूगँ और 
उरद पर अत्यधिक सीमा के इस नियम 
को हटा दिया। इसके बाद इस उपक्रम 
ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
और महाराष्ट्र के किसानों के अलावा 
दलहन को कीनिया, तन्ज़ानिया और 
मोज़म्बीक जैसे अफ्रीकी मलु्कों से 
30-40 रू प्रति किलो की बेहद कम 
कीमतों पर खरीदकर 1000 करोड़ 
किलो से अधिक दलहन का भडंारण 
शरुू कर दिया। इस दलहन को बाज़ार 
में 220 रुपये प्रति किलो तक पर बेचा 

जाने लगा। इससे डेढ़ लाख करोड़ से भी 
ज़्यादा का मनुाफ़ा पीटा गया।

बहरहाल यह गोरखधधंा केवल 
दालों तक सीमित नहीं ह।ै  अन्य खाद्य 
वस्तुए ँभी इसकी गिरफ्त में हैं। पूँजीवाद 
उत्पादन के दौरान  महेनतकशों की 
महेनत को लटूकर तो अतिलाभ कमाता 
ही ह,ै पर साथ ही साथ पूँजीवाद का 
लगातार विस्तृत होता अनतु्पादक 
चरित्र उत्पादन की दनुिया के बाहर 
भी मनुाफे की हवस को परूा करने की 
जगुत भिड़ाता रहता ह।ै सट्टा कारोबार 
पूँजीवाद के इसी अनतु्पादक चरित्र की 
एक अभिव्यक्ति ह।ै  

– ‍'osrk

दाल की बढ़ती कीमतो ंकी हक़ीक़त

ह ैबल्कि सवाल यह ह ैकि ये मौतें होती 
ही क्यों हैं? क्योंकि फैक्ट्रियों में सरुक्षा के 
इतंजाम नहीं ह।ै मालिक अपने मनुाफे के 
लिए मज़दरूों को बिना हलेमटे, कलवार 
के खतरनाल रोलरों, प्रेस पर काम पर 
लगवा देता ह।ै मालिक के लिए हमारी 
जान की कोई कीमत नहीं ह।ै लेबर कोर्ट 
और पलुिस सरकार के लिए हमारी मौत 
से कोई फर्क  नहीं पड़ता। सालों से बिना 
सरुक्षा इतंज़ामों के देश की राजधानी में 
मज़दरू मरते हुए, अपने शरीर के अगंों 
को कटवाकर मालिक की तिजोरी भरते 
रहते हैं। पर हम इस हालात को बदल 
सकते हैं। हमें परेू इलाके में यनूियन द्वारा 
चलाये जा रह ेसरुक्षा इतंजाम अभियान 
को मजबतू करना चाहिए। लेकिन इस 
अभियान पर बात करने से पहले कुछ 
और चीज़ें हैं जिनपर हमें बात करनी 
चाहिए। इन मौतों ने कुछ सवाल उठाये 
हैं जिनपर हमें सोचना होगा। ज़्यादातर 
मज़दरू सिर्फ  मआुवजा मिलने को ही 
लडाई का अतं मानते हैं। फैक्टरी के 
अन्दर मौत होने के बाद आसपास 
मज़दरूों ने मालिक के खिलाफ आवाज़ 
नहीं उठाई। यनूियन के आने के बाद 
भी ज़्यादातर मज़दरू मालिक के सामने 
आने से डरते रह।े आज जब हमारे 
साथी फैक्टरी में मरते हैं तो हम चपु 
रहते हैं। हत्यारा फैक्टरी मालिक अपने 
साफ़ सफ़ेद  कपड़ों में फैक्टरी के बहार 
चहलकदमी करता ह ैऔर हम चपुचाप 
फैक्टरी में स्टील  के बर्तनों का उत्पादन 
करते हैं। पलुिस मालिक पर केस नहीं 
दर्ज करती ह।ै हम चपु  रहते हैं। इन 
मौतों के उपर छाई हुयी ठंडी ख़ामोशी 
के कारण ही मालिक और पलुिस हमें 
हाई वे पर मरने वाला जानवर समझती 
ह ैजिसकी मौत पर किसी को फर्क  नहीं 
पड़ता ह।ै इसका सबसे बड़ा कारण 
हमारी गलुाम बने रहने की आदत ह।ै 
हम जब तक इस गलुामी की आदत से 
आज़ाद नहीं होते हैं हम यूँ ही मरते रहेंगे।
गुलाम बने रहने की आदत छोडो! 
मज़दूर जब भी जागा इतिहास ने 

करवट बदली है!
 रोम के गलुामों को राजा महाराजा 

अपने शौक के लिए यदु्ध करवाते थे और 

जब तब उनमें से कोई मर न जाता वे 
लड़ते रहते। उन गलुामों ने विद्रोह किया 
और आज़ाद होने की लडाई लड़ी। 
फैक्टरी में हम जिस तरह से मर रह ेहैं और 
उसके बाद जो मरु्दा शान्ति परेु इलाके में 
छाई ह ैउससे रोमन साम्राज्य के यगु की 
गलुामी की याद आती ह।ै लेकिन हम 
२१वीं सदी के मज़दरू हैं जिनके बनाये 
माल आज देश भर में बिकते हैं फिर 
हमारी ज़िन्दगी की हालात ऐसी क्यों 
बन रही ह?ै हम जिस समाज में जी रह े
हैं यह वर्ग समाज में इस से कभी फर्क  
नहीं पड़ता की आजादी के बाद कितने 
साल बीते हैं और मालिक मनुाफे की 
अधंी हवस में लगातार हमें बरुी से बरुी 
हालत में धकेलता जायेगा जब तक कि 
हम इनका विरोध नहीं करते हैं। स्टील 
उद्योग या चप्पल उद्योग अपने आप में 
नरक नहीं ह ैबल्कि वो फैक्टरी इलाका 
नरक बनता ह ैजहाँ मज़दरू मालिकों के 
खिलाफ संघर्ष नहीं करते हैं। पीरागढ़ी से 
लेकर गडुगाँव मानेसर या दार्जीलिंग के 
चाय बागानों में यह बात साबित हुयी ह ै
कि जहाँ मज़दरू चपु रहते हैं यनूियन के 
तहत लड़ते नहीं ह ैमालिको की छटनी 
और सरकार की मालिक परस्त नीतियों 
के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, वहां 
मज़दरू बेहद बरुी हालात में काम करने 
को मजबरू होते हैं। वजीरपरु के मज़दरूों 
ने २०१४ की हड़ताल से यह सिद्ध 
किया था कि हम लड़ते हैं तो मालिक 
भी थर्रा जाता ह ैऔर इन्हें झकुाया जा 
सकता ह।ै परन्तु इन मौतों के बाद छाई 
खामोशी हमें तोडनी होगी और इलाके 
में क्रान्तिकारी यनूियन द्वारा चलाये 

जा रह े वजीरपरु सरुक्षा अभियान के 
साथ जड़ुना होगा। इस लड़ाई में अपनी 
चनुौतियों का सामन करना होगा। 
सरकार, मालिक, श्रम विभाग, 
पुलिस, दलाल ट्रेड यनूियन सब  
हमारी लाशो ंको नोचने वाले 

गिद्ध हैं 
कारख़ाने में मज़दरू की मौत 

होने पर मालिक पर 304 ए के तहत 
मकुदमा दर्ज होता ह ैऔर उसे थाने से 
ही ज़मानत मिल जाती ह।ै अधिकतर 
केसों में तो मज़दरू मालिक पर दायर 
किये मक़ुदम ेको कोर्ट में नहीं लड़ते हैं 
और कोर्ट में केस बंद हो जाता ह ैऔर 
यदि मज़दरू केस लड़ना भी चाह े तो 
कोर्ट में ये मक़ुदम े15-16 साल खींचते 
रहते हैं जिसमें कोर्ट का ज़ोर मज़दरू 
और मालिक का समझौता कराने पर ही 
रहता ह।ै पलुिस इस तरह के मक़ुदम ेको 
बस कमाई का एक साधन समझती ह ै
जिसमें मालिक से पैसे खाने का मौका 
मिलता ह।ै लेबर कोर्ट इस बीच गांधारी 
की तरह अन्धा बना रहता ह ैऔर ऐसी 
मौतों के बारे में कभी भी कोई बात 
नहीं की जाती ह,ै फैक्ट्री में सरुक्षा के 
इन्तज़ाम को लेकर कभी लेबर इन्स्पेक्टर 
आकर फैक्ट्री का मआुयना नहीं करते 
हैं। इलाके की दलाल ट्रेड यनूियनें इन 
मकुदमों में अक्सर मामले को रफ़ा-दफ़ा 
करवाकर कुछ मआुवज़े की लड़ाई 
लड़ती हैं और अपना कमीशन भी मार 
लेती हैं। दिल‍्ली सरकार के विधायक 
की खदु वज़ीरपरु में फैक्ट्रियां हैं जहाँ 
मज़दरूों के हाथ काटते हैं। तब समझा जा 
सकता ह ैकि इनकी भमूिका क्या रहती 

ह?ै वज़ीरपरु में इन मौतों के बाद इसी 
फार्मूला के तहत मज़दरू की मौत होने पर 
हर पक्ष ने अपनी यही भमूिका निभाई। 
पलुिस ने पहले केस रफ दफा करने 
की कोशिश की फिर 304 ए के तहत 
मकुदमा दर्ज किया, इलाके के मशहूर 
दलाल रघरुाज और छोटे-मोटे दलालों 
ने इस मआुवजे की राशि तय करवाने में 
पलुिस और मालिक के बीच बिचौलिए 
की भमूिका अदा की। और हमारी मौत 
पर सौदे करने वाले ये लोग मज़दरूों की 
छंटनी, उँगली काटने से लेकर किसी 
भी घटना पर मज़दरू तक इन्साफ नहीं 
पहुचँने देते हैं। इनका यह लोह ेका चक्र 
हर मज़दरू को अपने बीच खींच लेता ह ै
और अकेले मज़दरू या परिवार या एक 
फैक्ट्री के मज़दरूों को आखिरकार इनके 
आगे झकुना ही पड़ता ह।ै 

इस लौह चक्र को इलाकाई 
और सेक्टर आधार पर बनी दिल्ली 
इस्पात उद्योग मज़दर यूनियन तोड़ 
सकती है! 

अगर एक फैक्ट्री के मज़दरू चाहें भी 
तो मिलकर मालिक-पलुिस-दलाल-
लेबरकोर्ट-सरकार की शक्ति से नहीं लड़ 
सकते हैं। वज़ीरपरु की एक फैक्ट्री में काम 
करने वाले मज़दरूों की संख्या औसतन 
30 होती ह ैऔर मालिक किसी भी बात 
पर परूी फैक्ट्री के मज़दरूों की जगह दसूरे 
मज़दरूों को ला सकता ह ैलेकिन अगर 
स्टील का परूा सेक्टर जाम हो जाये 
या परेू इलाके में हड़ताल हो जाये तो 
मालिक हमारी बात सनुाने को मजबरू 
होगा। यह ताकत ही इस लोहचक्र को 
तोड़ सकती ह।ै यह कारनामा मज़दरूों ने 
2014 में हुयी हड़ताल के समय किया 
था और परेू इलाके के मालिकों, पलुिस, 
दलालों को घटुने पर झकुने पर मजबरू 
कर दिया था। आज हमें पहले तो यह 
करना होगी कि अपनी गलुाम बने रहने 
की आदत को त्यागना होगा और दसूरा 
लड़ने की शरुुआत करनी होगी। इस 
लड़ाई की शरुआत हो चकुी ह ैपर इस 
लड़ाई को तब्दील करने में वज़ीरपरु के 
मज़दरूों को आगे आना होगा। 

– मज़दूर बिगुल
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वज़ीरपुर के मौत और मायसूी के कारखानो ंमें लगातार बढ़ते मज़दूरो ंकी मौत के मामले!

वज़ीरपरु का स्टील उद्योग चमचमाते 
बर्तन बनाने के लिए मशहूर ह,ै यहाँ ठंडा 
रोला, गरम रोला, तपाई, फोड़ाई, एसिड 
की फैक्टरियों में हज़ारों मज़दरू दिन रात 
खटते हैं। भट्टी के आगे, तैयारी मशीन पर 
बिना किसी सरुक्षा उपकरण और गर्मी से 
बचाव के किसी उपकरण के बिना काम 
करते हुए आये दिन मज़दरू दरु्घटनाओ ं
का शिकार होते हैं। अभी हाल ही में 
तैयारी मशीन पर काम करते हुए स्टील 
की पट्टी में से टुकड़ा छिटक के लगने से 
दो मज़दरूों की मौत हो गयी। वज़ीरपरु में 
काम करने वाले मज़दरूों के लिए ऐसी 
मौतें आम घटनाये बन गयी ह।ै आये दिन 
या तो किसी मज़दरू की प्रेसिंग मशीन पर 
काम करते हुए उंगलियां कट जाती ह,ै 
या पट्टी छिटक कर उनकी हड्डियों तक 
को भेद जाती ह।ै एसिड की फैक्टरियों में 
काम करने वाले मज़दरूों को बिना किसी 
गैस मास्क या दस्तानों के नाइट्रिक 
एसिड जैसे घातक रसायन के साथ न 
सिर्फ  काम करना पड़ता ह ैबल्कि उसके 
ज़हरीले धएु ंमें सांस भी लेनी पड़ती ह ै
जिसके चलते उन्हें फेफड़ों से जडुी कई 
बीमारियों का शिकार होना पड़ता हैं। 
पोलिश के मज़दरू दिन भर कला धुआं 
फेफड़ों को पिलाते हैं। वज़ीरपरु में काम 
करने वाले मज़दरूों के सर पर मौत की 
गिद्ध हमशेा मडंराती रहती ह।ै 

लेकिन इन मौतों को बड़ी आसानी 
से दरु्घटनाओ ंका नाम दे दिया जाता ह ै
और न तो मालिकों के ख़िलाफ़ कोई 
कार्रवाई की जाती ह ैऔर न ही सरुक्षा 
के इतंज़ामों को पख़ु्ता किया जाता ह ै
जिससे दोबारा कोई मज़दरू ऐसी मौत 
का शिकार न हो। यह सब पलुिस 
प्रशासन, श्रम विभाग और मालिकों की 

मिलीभगत से चलने वाला माफिया ह।ै  
अगर श्रम काननूों को सख़्ती से 

लाग ू किया जाय और सरुक्षा के पख़ु्ता 
इतंज़ाम फैक्टरियों में महुयैा किये जायें 
तो ऐसी मौतों को रोका जा सकता ह।ै 
मगर न तो सरकार की नज़रों में मज़दरूों 
की जान की कोई कीमत ह ै और न 
मालिकों के लिए मज़दरू मनुाफ़ा कमाने 
के साधन से ज़्यादा कुछ हैं। परेू वज़ीरपरु 
में जिस तरह का काम होता ह ै उसको 
मद्देनज़र रखते हुए यहाँ 1948 के 
कारखाना अधिनियम और खतरनाक 
मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 
के प्रावधानों को सख़्ती से अमल में 
लाया जाना बेहद ज़रूरी ह।ै लेकिन देश 
के बाकी मज़दरू इलाकों की तरह यहाँ 
भी 8 घण्टे के कार्य दिवस और न्यूनतम 
वेतन तक का काननू लाग ू नहीं किया 
जाता तो ऐसे ख़ास काननूों को लाग ू
करवाने की अपेक्षा सरकार से रखना 
बेकार हैं। कारखाना अधिनियम 1948 
के मतुाबिक खतरनाक परिस्तिथियों में 
काम करने वाले मज़दरूों को खतरे से 
बचाव के लिए सरुक्षा उपकरण महुयैा 
करना कारखानेदार की ज़िम्मेदारी ह,ै  
उच्च तापमान पर चलने वाली मशीनों 
और भट्टियों के सामने काम करते हुए 
विशेष तरह के परिधान मज़दरूों को दिए 
जाने चाहिए जिसम ेबॉडी सटू और जतूें 
शामिल ह,ै ज़हरीली गैसों के आसपास 
काम करने वाले मज़दरूों को गैस मास्क 
और आखँों को सरुक्षित रखने के लिए 
चश्मा दिया जाना चाहिए। रिक्शा चलाने 
वाले मज़दरूों के लिए भी इस काननू के 
तहत उतना ही वज़न उठवाया जाना 
चाहिए जिससे उनकी जान को ख़तरा 
न हो और दरु्घटना होने की सम्भावना 

न हो लेकिन वज़ीरपरु की सड़कों 
पर शरीर की क्षमता से अधिक बोझ 
वाले स्टील की पट्टियों से लदे रिक्शे 
आये दिन उलटते रहते ह ै और रिक्शा 
खींचने वालों को चोट पहुचँाते रहते हैं। 
साथ ही वज़ीरपरु में इस्तेमाल की जाने 
वाली सारी मशीनें और रोलर खतरनाक 
मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 
के अन्तर्गत आते ह ै जिसके तहत 
कारखाना मालिक को ऐसी किसी भी 
मशीन पर काम  करवाने से पहले उसे 
चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य 
ह ैजिसे हर पाँच साल बाद श्रम विभाग 
द्वारा जाँच किये जाने के बाद नवीकृत 
किया जायेगा और अगर जाँच के दौरान 
यह पाया जाता ह ैकि सरुक्षा के इतंज़ाम 
मफ़ुीद नहीं ह ैतो लाइसेंस रद्द कर दिया 
जायेगा। लाइसेंस मिलने के बाद उस 
मशीन पर काम करने वाले मज़दरू की 
सरुक्षा की ज़िम्मेदारी कारखाना मालिक 
की ह।ै अगर कोई मज़दरू काम करते 
हुए दरु्घटना का शिकार होता ह ै तो 
मालिक लेबर इसं्पेक्टर को उस दरु्घटना 
की सचुना देने के लिए बाध्य ह।ै सचुना 
मिलने पर लेबर इसं्पेक्टर पहले आकर 
दरु्घटनास्थल की जाँच करेगा और 
जब तक जाँच परूी नहीं होती तब तक 
फैक्टरी बंद रहगेी। अगर दरु्घटना में 
मज़दरू का कोई अगं कट जाता ह ै या 
उसकी मतृ्यु हो जाती ह ैतो मालिक को 
उसे काननू मआुवज़ा देना पड़ेगा। कागज़ 
पर लिखे यह सब काननू श्रम विभाग में 
पड़ी किताबें में धलू खाते रहते ह ैऔर 
फैक्टरियों में मज़दरू लगातार मारने के 
लिए अभिशप्त ह।ै 31 जलुाई 2016 
को जब वज़ीरपरु के ए ब्लॉक की एक 
फैक्टरी में तैयारी मशीन पर काम करते 

हुए पट्टी छिटक के लगने से एक मज़दरू 
की मौत हो जाती ह ैतो सारे श्रम काननूों 
को ताक पर रखते हुए फैक्टरी मालिक 
न तो श्रम विभाग को सचुना पहुचँाना 
ज़रूरी समझता ह ै और न ही पलुिस 
को इत्तेलाह करता ह।ै उल्टा वह बाकी 
मज़दरूों को छुट्टी दे देता ह ैऔर फैक्टरी 
परिसर में बह े दरु्घटनाग्रस्त मज़दरू के 
ख़नू को पानी से साफ़ करवा देता ह।ै 
पलुिस के आने पर उन्हें पैसा खिला कर 
आस पास जमा हुए मज़दरूों को भगा 
दिया जाता ह।ै वही एक दसूरी फैक्टरी 
में दरु्घटनाग्रस्त हुए मज़दरू की लाश को 
पलुिस लावारिस घोषित कर यह एलान 
कर देती ह ै कि उसे किसी ने फैक्टरी 
गेट पर छोड़ दिया! क्योंकि ज़्यादातर 
फैक्टरियों में मस्टर रजिस्टर (हाज़री और 
वेतन का ब्यौरा रखने वाला दस्तावेज़) 
में सभी मज़दरूों का नाम नहीं लिखा 
जाता इसीलिए किसी भी ऐसी दरु्घटना 
के बाद मालिक सबसे पहले उस मज़दरू 
को पहचानने से ही मकुर जाता ह।ै लेबर 
कोर्ट में ज़्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं 
जहाँ मालिक हर्ज़ाना देने से बचने के 
लिए मज़दरू को पहचानने से ही इनकार 
कर देता ह।ै इतना सब होने के बाद न 
तो इन फैक्टरियों की कोई इसं्पेक्शन 
होती ह ैना ही मज़दरूों की सरुक्षा के लिए 
कोई ठोस कदम उठाये जाते ह।ै पैसे पर 
टिकी इस व्यवस्था में मज़दरू की जान 
की कीमत बेहद सस्ती ह।ै हरैान करने 
वाली बात यह ह ै कि परेू वज़ीरपरु की 
फैक्टरियों की इसं्पेक्शन और जांच के 
लिए श्रम विभाग में इस समय केवल एक 
लेबर इसं्पेक्टर ह ै जिसके अधिकारक्षेत्र 
में 4 और औद्योगिक इलाकें  भी आते 
ह।ै यानि की वज़ीरपरु की फैक्टरियों में 

श्रम काननू लाग ूहोते ह ैया नहीं इसकी 
जांच करने के लिए सरकार  विभाग के 
पास अफ़सर ही नहीं ह।ै किसी मज़दरू 
की मौत हो जाने पर मालिक पलुिस 
को और श्रम विभाग को पैसे खिलाकर 
उनका मुहं बंद करवा देता ह ैऔर मतृ 
मज़दरू के परिजनों को कुछ पैसे देकर 
मामला रफा दफ़ा कर देता ह।ै यह सब 
वज़ीरपरु जैसे औद्योगिक इलाकों में होने 
वाली आम घटनाए ंह।ै और इसका एक 
बहुत बड़ा कारण जहाँ मालिकों, पलुिस 
प्रशासन की मिलीभगत ह ै वही इसके 
ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मज़दरू भी ह।ै जो 
अपने साथियों की रोज़ होती मौतों और 
दरु्घटनाओ ं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने 
के लिए एकजटु नहीं होते। काननू में 
लिखे सभी श्रम काननू मज़दरूों द्वारा की 
गयी कुर्बानियों का नतीजा ह।ै यह काननू 
किसी नेक दिल धन्नासेठ या पूँजीपति 
ने नहीं लिखे बल्कि मज़दरूों ने अपने 
जझुारू संघर्ष से हासिल किये थे। लेकिन 
इस परूी व्यवस्था के भीतर मज़दरूों को 
मिली कोई भी जीत अधरूी ही रहती ह ै
इसीलिए कागज़ पर सारे प्रावधान होने 
के बावजदू ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और 
ही ह।ै आज भारत के विकास के लिए 
'मके इन इन्डिया' जैसी योजनाओ ं का 
ढोल पीटा जा रहा ह ै लेकिन उत्पादन 
की प्रक्रिया से जड़ुें मज़दरूों से उनका 
एक एक हक़ छीना जा रहा ह।ै वज़ीरपरु 
में आये दिन होती मौतें, मौतें नहीं बल्कि 
हत्याए ं ह ै और मज़दरूों के ख़नू से सने 
हाथों से मालिक अपनी तिजोरियों में 
नोट भर रह ेहैं।

– सिमरन 

श्रम काननूो ंका नंगा उल्लं घन, मालिक और प्रशासन की मिलीभगत की बलि चढ़ते मज़दूर!

अगस्त में बिहार के सारण ज़िले 
में साम्प्रदायिक तनाव इस क़दर फैलने 
लगा कि चार दिन में सैकड़ों दकुानों और 
मकानों पर पत्थर फें के गए; मसु्लिमों को 
डराने का कार्य भी हिन्दूवादी समहूों के 
द्वारा किया गया। अगस्त की शरुुआत 
में सारण के मकेर प्रखडं से व्हाट्सएप 
पर कुछ चित्र और वीडियो सामने आए, 
जिनमें एक मसु्लिम यवुक द्वारा देवी 
देवताओ ं के चित्र के साथ अशोभनीय 
हरकत दिखायी गयी थी। हमारी सरकारें 
और पलुिस जिस तरह जनजीवन को 
बर्बाद करना चाहती हैं, उसका उदाहरण 
यहाँ भी दिखा। परसा और मकेर थाने में 
लोगों ने शिकायत की, लेकिन पलुिस ने 
इस मदु्दे की संवेदनशीलता को समझना 
ज़रूरी नहीं समझा। 5 अगस्त को 
अचानक आगजनी, बंद जैसे कारनाम े
शरुू हो गए। यह समझना मशु्किल नहीं 
ह ै कि इस किस्म के कारनाम े धार्मिक 
उग्रवादियों ने मसु्लिम समदुाय को डराने 
के लिए किए। परूा ज़िला जलने लगा, 
धारा 144 परेू ज़िले में लाग ूकर दी गई। 
इधर आरोपी के घर तोड़-फोड़ की गई, 
घर भी जलाया गया। कई बाज़ार बंद हो 
गए। पलुिस ने लाठियाँ भी भाजीं। 

जिलाधिकारी ने इटंरनेट सेवा की 
तीव्रता और सोशल मीडिया की ताकत 
को देखते हुए सोशल नेटवर्किं ग साइटों 
पर रोक लगा दिया। इतना कुछ हो रहा 
हो, तो विहिप, बजरंग दल, अभाविप 
जैसे संगठन पीछे रहें, यह तो हो नहीं 
सकता था। बजरंग दल ने मशाल जलुसू 
निकाला। इन संगठनों ने 6 अगस्त को 
ज़िला बंद का आह्वान किया। मढ़ौरा 
में भगवा झडें लहराती मोटरसाइकिलें 
और जय श्रीराम के नारे ने सबको डरा 
दिया। मसु्लिमों की दकुानों पर पत्थर 
फें के गए, कई के फ्लेक्स फाड़े गए, शीश े
भी तोड़े गए। जो पिछले कई दशक से 
दकुानदार था, सामान्य जीवन गजुार रहा 
था, अचानक वह धर्म के आधार पर 
भेदभाव का शिकार होने की आशकंा 
से घिर गया; मसु्लिम हो चला। कई 
लोगों से बातचीत में यह भी पता चला 
कि हिन्दू नौजवान अपनी ऊर्जा धार्मिक 
ध्रुवीकरण में, समदुाय विशेष को गाली 
देने, उनकी भावनाओ ंको चोट पहुचँाने 
में खपा रह ेथे। फासीवादी दलों का किस 
कदर असर नयी पीढ़ी पर ह,ै यह इससे 
भी पता चलता ह ैकि एक यवुक ने साफ़ 
कहा कि हिन्दू-मसु्लिम की बात होगी, 

तो हम जाएगंे ही। ज़िले की कई मस्जिदों 
में बड़ी संख्या में हिन्दुओ ं ने जाकर 
हल्ला मचाया, तोड़-फोड़ भी की। कई 
गाड़ियों के तोड़े जाने की भी बात सनुने 
को मिली। 

ज़िले में आइटीबीपी ने दौड़ा कर 
महिलाओ ं और बच्चों को भी पीटा। 
40 से ज़्यादा अफसर ज़िले में तैनात कर 
दिए गए। पलुिस ने आसँ ूगैस के गोले 
दागे, पैलेट गन भी चलाई। देखते देखते 
यह सब कुछ ज़िले के दसूरे प्रखडंों में 
फैलता चला गया। इसी में लटूपाट भी 
हुई। पलुिस ने किसी को पकड़ लिया, 
तो लोगों ने हगंामा किया और उपद्रवियों 
को छोड़ भी दिया गया। कई अफसर 
घायल हुए। स्थानीय पत्रकार को इस 
हगंाम े की तस्वीर लेने के बाद डिलीट 
करने को कहा गया और रिपोर्टिंग में सच 
न लिखने को भी कहा गया, वैसे पत्रकार 
भी हिन्दूवादी रुझान का ही होगा। 
सिवान, गोपालगंज, वैशाली में भी नेट 
पर पाबंदी लगा दी गई। पानापरु, एकमा 
में दर्जनों गाड़ियों को क्षति पहुचँाई गई। 
स्कू ल बंद रह।े सात-आठ दिन में 36 से 
ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज हुई और 100 से 
ज़्यादा गिरफ्तार किए गए। 

इस घटना पर राष्ट्रीय मीडिया में 
चर्चा नहीं के बराबर हुई। इसे उत्तरप्रदेश 
के निकटवर्ती ज़िले के कारण उत्तरप्रदेश 
के आगामी चनुाव के लिए फायदेमदं 
मानना भी ग़लत नहीं होगा। इससे 
फायदा हिन्दूवादी दल ही लेगा, क्योंकि 
बिहार के इन ज़िलों के हज़ारों लोगों 
के रिश्ते उत्तरप्रदेश में हैं और धार्मिक 
भावनाओ ं के आधार पर वोटों का 
ध्रुवीकरण होना मशु्किल भी नहीं ह।ै 
मढ़ौरा प्रखडं में तो यह भी सनुने को 
मिला कि सड़कों पर मसु्लिम महिलाओ ं
के बरुके हटवाए गए; मोटरसाइकिल 
सवार अगर मसु्लिम लगा, तो उसे 
रोककर जय श्री राम बोलने को कहा 
गया। ऐसा नहीं कि मसु्लिम वर्ग एकदम 
चपु रहा, लेकिन हिन्दुओ ंकी तरह उसने 
शांति खत्म करने की ऐसी कोशिश नहीं 
की। कहीं-कहीं प्रतिकार ज़रूर किया, 
जवाबी हमले भी किए। हालांकि पलुिस 
और प्रशासन ने कुल मिलाकर बाद में 
नियंत्रण बना लिया। बिहार गजुरात तो 
नहीं बन सकता! मदंिर के पजुारी और 
हिन्दू यवुा मिलकर किसी मस्जिद में 
किताबें फाड़ दें, तोड़ फोड़ कर दें, मतू्र 
विसर्जन तक कर दें, तो समाज की दिशा 

का पता तो चलता ही ह!ै ऐसा लगता 
ह ैकि आरोपी मसु्लिम यवुक ने मजाक 
समझ कर जो हरकत की, वह इतना 
गंभीर रूप ले लेगी, इसका उसे अदंाजा 
नहीं था। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर 
दिया, पलुिस छपरा ले आई। सोशल 
मीडिया पर गाली गलौज और उन्माद 
छाया रहता ह,ै इससे बचना ज़रूरी ह।ै 
खास तौर पर हिन्दूवादी जिनके रहनमुा 
पूँजीपतियों के चाकर हैं, ऐसी बातों, 
अफवाहों को हवा देने में माहिर हैं। उनसे 
और अन्य धर्मों के कट्टरपंथियों से बचें। 
धर्म या समदुाय पर आधारित ऐसी चीज़ें 
हमशेा अफीम की तरह ही होती हैं। 
आम जनता यह नहीं समझगेी, तो डर, 
नफरत और मौत का खेल सबको दफ्न 
कर देगा। 

हर मोर्चे पर नाकाम मोदी सरकार 
और संघ परिवार के संगठन किसी भी 
ऐसी घटना की ताक में रहते हैं जिसका 
लाभ उठाकर वे साम्प्रदायिक आधार 
पर नफ़रत फैला सकें । इनका भण्डाफोड़ 
करना होगा और इनकी साज़ि‍शों से 
लोगों को सावधान करना होगा।

– चंदन कुमार मिश्र

सारण (बिहार) में साम्प्रदायिक उत्पात 



6 मज़दूर बिगुल, अगस्त-सितम्बर 2016

(पेज 5 से अागे)

गुण्डागर्दी बहाना है! जन संघर्ष निशाना है!
विश्व का सब से बङा 1,46,385 

शब्दों वाला लंबा-चौङा भारतीय 
संविधान पंजाबी कवि पाश के कहने 
अनसुार आम लोगों के लिए मर चकुी 
हुई किताब से ज़्यादा कुछ भी नहीं ह।ै 
66 साल से भी ज़्यादा समय में लाग ू
हुए संविधान से अब लोगों के लिए 
समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म 
और पजूा की आज़ादी, इज़्ज़त जैसे 
मौकों पर बराबरी का राग और नहीं 
अलापा जा सकता। पिछले 66 वर्षों में 
साफ हो गया कि यह संविधान पूँजीपति 
वर्ग की सेवादार ह ै और भारतीय 
हुक्मरानों के लिए राज करने का एक 
औजार ह।ै 26 जनवरी, 1950 से अब 
तक संविधान में कितने ही बदलाव किए 
जा चकेु हैं। कई धाराए ंशामिल की गई, 
संशोधन किए गए और भगं किए गए पर 
देश की आधी से ज़्यादा आबादी देश 
के महेनतकश लोगों की हालत गिरावट 
की ओर जा रही ह।ै आज भारत की 
सरकार के पास ना तो लोगों के लिए 
स्वास्थय सहूलतें, शिक्षा और रोज़गार 
ह ैऔर ऊपर से सारी सरकारी संस्थाओ ं
का लगातार निजी हाथों में दिए जाने 
महेनतकश लोगों को रोज़ाना जीवन की 
सहूलतों से भी वंचित कर रहा ह ैऔर 
आज अलपसंख्यकों के आर्थिक और 
समाजिक स्तर को काफी गिरा दिया ह।ै 

जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी 
यानी 77% रोज़ाना 20 रुपए दिहाङी पर 
गजु़ारा करती ह,ै 3000 बच्चे रोज़ भखू 
से मरते हैं, 32 करोङ लोग भखूे सोते हो 
और 30 करोङ लोग बेरोज़गार हो वहां 
लोगों का सरकार खिलाफ रोष ज़ाहिर 
हो और अपनी मांगों को लेकर सरकार 
खिलाफ संघर्ष करना अनिवार्य ह।ै

सोचा जाये तो अब सरकार लोगो 
की मांगों मस्लों का हल कैसे निकाले, 
फिर सरकार काननू का सहारा लेती 
हैं और ऐसे काननू बनाती ह ै जिस 
से लोगों के रोष को दबाया जा सके 
और संघर्षों को कुचला जा सके। इसी 
मकसद से पंजाब सरकार गुंडागर्दी और 
अपराधों को काब ूपाने के बहाने लोगों 
की थोङी बहुत आज़ादी को भी छीनने 
का एक और नया बहाना ढ़ूंढ़ कर ले 
आई। पंजाब सरकार बीती 12 जलुाई 
को विधान सभा में पकोका (पंजाब 
ऑरगनाइज़ड क्राइम कंट्रोल एक्ट) बारे 
विचार कर चकुी ह।ै भले फिलहाल 
ऐसा सख्त काननू विधान सभा चनुावों 
के लिए महंगा होने के डर से इसको 
अनमुति नहीं मिली ह ै पर अनिवार्य ह ै
कि आने वाले समय में इसको सरकार 
ज़रुर ले कर आएगी।

आइये ज़रा जान लें कि यह काननू 
क्या कहता हैं? 

-सरकार को गैंगस्टर या और 

अपराधियों को एक या दो साल तक 
बिना ज़मानत नज़रबंद रखे जाने का 
अधिकार ह।ै

-किसी भी दोषी की ओर से डी.एस.
पी स्तर के अधिकारी सामने दिए गए 
ब्यान को ही सही मानने की भी धारा ह।ै 

- बंद कमरे में अदालती कारवाई 
और विशेष अदालतें बनाने का 
अधिकार ह।ै 

-दोष सिद्ध होने के बाद 5 वर्ष से 
उमर कैद या फंसी तक की सज़ा और 1 
से 5 लाख का जरु्माना। 

- यह बिल डी.जी.आई या इस से 
ऊपरली पद्दवी के अधिकारी को किसी 
भी पकोका अपराधी को इस की धराओ ं
से बाहर करने का अधिकार भी देता ह।ै 

- पलुिस द्वारा इकठ्ठे किए सारे 
इलैक्ट्रानिक सबतूों को 10 वर्ष तक 
गवाह के तौर पर मानने का अधिकार ह।ै 

अर्थात ् किसी भी नागरिक को 
पलुिस प्रशासन इस काननू के आधार 
पर अपराधी करार दे कर उसको 
सज़ा दे सकता ह।ै स्पष्ट ह ै कि सरकार 
खिलाफ उठ रह े संघर्षों को सरकार 
पहले ही अपराध अफसपा, पंजाब 
सरुक्षा काननू, निजी और लोक संपत्ति 
नकुसान रोकथाम बिल तहत बताती 
ह ैऔर इन अपराधों को कंट्रोल करना 
ही ऐसे काननू बनाए जाने का मखु्य 
मकसद ह।ै साफ दिखता ह ैकि सरकार 

की क्या मशंा ह,ै बेरोज़गारी, महंगाई, 
भ्रष्टाचार और जात-पाती दबाव का 
कोई हल नहीं ह।ै इसीलिए सरकार अब 
लोक रोष को काननू के दम पर ही दबा 
सकाती ह।ै पंजाब सरकार इसी साज़िश 
तहत पिछले वर्ष ही निजी और लोक 
संपत्ति नकुसान रोकथाम काननू पास 
कर चकुी ह,ै जो लोगों के सरकार विरुद्ध 
अपने विचार प्रकट करने की बनुियादी 
अधिकार भी छीनता ह।ै

इसके तथ्य भी किसी से लकेु हुए 
नहीं हैं कि गणु्डे गिरोह तो सरकार की  
शह पर ही पलती ह।ै मिसाल के तौर 
पर भरतीय संसद म े बैठे भिन्न-भिन्न 
राज्यों के प्रतिनिधि की संख्या 543 ह ै
जिनमें से 186 पर अपराधिक मकुदम े
दर्ज ह,ै जिसम े कत्ल, या कत्ल करने 
की कोशिश, दगंे भड़काने, अगवा 
करने और औरतों के विरुद्ध अपराध 
के मामले हैं। अपनी पंजाब सरकार की 
बात करें तो बादल सरकार की निजी 
ऑरबिट बस सर्विस पर 2012 से लेकर 
अब तक अखबारी खबरों के अनसुार 
26 से अधिक गणु्डागर्दी के केस दर्ज हो 
चकेु हैं और पिछले वर्ष 30 अप्रैल को 
मोगा में 13 वर्ष की अर्षदीप और उसकी 
मां को बस स्टाफ द्वारा बस में से धक्का 
मारने की घटना को कौन भलू सकता ह।ै 
जिस देश का हर तीसरा संसदी सदस्य ही 
अपराधी हो उनसे हम आस ही क्या रख 

सकते हैं कि यह गण्डागर्दी या अपराधों 
के लिए कभी संवेदनशील होंगे। दसूरे, 
यह काननू सरकार ने मकोका (महाराष्ट्र 
ऑरगनाइज़ड क्राइम कंट्रोल एक्ट) की 
तर्ज़ पर बनाया ह ै जो पहले महाराष्ट्र 
सरकार ने 1999 से लाग ू किया हुआ 
ह ै और हरैानी की बात तो यह ह ै कि 
एन.सी.आर.बी (19अगस्त,2015) की 
रिपोर्ट अनसुार महाराष्ट्र अपराध और 
गणु्डागर्दी के एक वर्ष में 2,49,834 
दर्ज मामलों के साथ देश का दसूरा सब 
से ज़्यादा अपराधों वाला राज्य रहा ह।ै 
पंजाब सरकार के पकोका आने के साथ 
भी गणु्डा गिरोहों का ही भला होगा।

इससे साफ ज़ाहिर होता ह ै कि 
सरकार असरुक्षा के डर से भविष्य 
की तैयारी के लिए लोगों की सरकार 
खिलाफ आवाज़ को दबाने के लिए 
सीधा लोगों को ही अपराधी करार देकर 
उनकी आवाज़ हमशेा के लिए बंद करने 
वाले काले काननू को लोगों पर सरुक्षा 
के नाम से थोपना चाहती ह।ै इसलिए 
हमें अपने जनवादी हकों की रक्षा के 
लिए सरकार द्वारा विचारे जा रह े इस 
काले काननू का डट कर विरोध करना 
चाहिए।                                               

– बिन्नी   

पंजाब सरकार एक और काला कानून 'पकोका' लाने की तैयारी में

पंजाब भारत के उन राज्यों में से 
एक ह ै जहां औरत को पैर की जतूी, 
चलू्हे-चौंके का काम संभालने वाली 
एक गलुाम समझने की जमींदारी वाली 
मानसिकता काफी पसरी हुई ह।ै यह तो 
अकसर ही कहा जाता ह ैकि पंजाब में हीर 
गाई भी जाती ह ैऔर मारी भी जाती ह,ै 
पर यहां हीर पैदा होने से लेकर ज़िंदगी के 
हर कदम पर भेद-भाव का शिकार होती 
हैं। भले पिछले दशकों में हुए पूँजीवादी 
विकास के साथ पंजाब में औरतों को घर 
से बाहर निकल कर पढ़ने, काम-काज 
करने के मौके मिले हैं पर इसके बावजदू 
भी औरतों के साथ यहां बड़े स्तर पर 
भेद-भाव मौजदू ह।ै लड़कियों को पढ़ाने 
और नौकरी करने देने का कारण अभी 
भी औरतों को सम्मान या बराबरी का 
दर्जा देना नहीं ब्लकि अभी भी इसका 
एक बड़ा कारण यही ह ै कि विवाह 
के रुप में होते सौदों में उसकी पढ़ाई, 
रोज़गार के साथ उसका अच्छा सौदा 
हो सके। लड़कियों के पैदा होने, पालन-
पोषण से लेकर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, 
रोज़गार और विवाह आदि सब मामलों 
में राज्य की हालत अभी भी तरसयोग्य 
ह।ै लड़की पैदा होने पर पंजाब में अभी 
भी लोगों के मुहं सजू जाते हैं और मातम 
का माहौल बन जाता ह।ै लड़कियों को 
पैदा होने से पहले ही मारना अभी भी 
मौजदू ह।ै परिवार में होते भेद-भाव के 
साथ बचपन से ही लड़कियों को दबाना 
और लड़के को लाडला, मनमर्ज़ी करने 
वाला बना कर पाला जाता ह,ै बाद में ये 

लड़कियां बड़ी होकर अपने साथ होते 
भेद-भाव खिलाफ बोलने लायक नहीं 
रह जाती और लाडले लड़कों के लिए 
औरतें सारी ज़िन्दगी खिलौना या सेवा 
करने वाली गलुाम बनी रहती हैं। 

किसी रोज़गार पर लगी औरतों को 
भी अनेकों तरह के भेद-भाव का सामना 
करना पड़ता ह।ै औरतों को कम मौके 
देना, कम तनख्वाह देना, मानसिक तौर 
पर परेशान किए जाना और छेड़छाड़ 
आदि लगभग हर नौकरी करने वाली 
औरत के हिस्से आता ह।ै इसके साथ 
ही नौकरी करने के साथ साथ घर के 
काम भी औरत को ही करने पड़ते हैं 
और उस पर दगुनुा कामों का बोझ आ 
जाता ह।ै सबुह सफाई, रसोई और बच्चों 
को तैयार करने के काम करने के बाद 
ही औरत नौकरी पर जाती ह।ै जब शाम 
को पति-पत्नी कामों से वापिस आते हैं 
तो थका हुआ पति सोफे पर पैर पसार 
कर पानी का गिलास भी मांगता ह ैऔर 
औरत घर के बाकी कामों में वयस्त हो 
जाती ह।ै

जलुाई महीने पंजाब बारे सैंपल 
रजिस्ट्रेशन सरवेक्षण के जारी हुए 
आकंड़े राज्य में लड़कियों के साथ 
बड़े स्तर पर होते भेद-भाव की गवाही 
भरते हैं। इस सर्वेक्षण अनसुार पंजाब की 
हालत भारत के ज़्यादातर राज्यों से बरुी 
ह।ै पंजाब ना सिर्फ  मकुाबले में विकसित 
राज्यों से पीछे ह ै ब्लकि उत्तर-प्रदेश, 
बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से भी पंजाब 
का बरुा हाल ह।ै इन में से कुछ अहम 

आकंड़े इस तरह हैं:-
1.	 5 वर्ष से कम उमर में बच्चों 

की मौत की दर में लड़के से लड़की की 
मौत दर में 10 अकंों का फर्क  ह,ै जबकि 
भारत स्तर पर यह फर्क  2 अकंों का ह।ै 
पंजाब में हर 27 में से एक लड़की और 
हर 38 मेंसे एक लड़का 5 वर्ष से कम 
उमर में मर जाता ह।ै 

2.	 मानवीय विकास सचूक 
अकं में पंजाब का 4 स्थान ह ैपर लिग 
आधारित विकास सचूक अकं में इसका 
स्थान 16 वां ह।ै

3.	 भारत में प्रति औरत बच्चे 
पैदा करने की दर 2.1 ह,ै पर पंजाब में 
यह 1.7 ह।ै यह लगता ह ैकि पंजाब में 
कम बच्चे पैदा करके परिवार नियोजन 
किया जाता ह,ै पर यह परिवार नियोजन 
असल में लिग नियोजन ह।ै पंजाब में 
2001 में लिग अनपुात 874/1000 था 
और बच्चों 0-6 वर्ष में यह 798/1000 
था। 2011 में भले कुछ सधुार आया ह ै
और लिग अनपुात 893/ 1000 ह ैऔर 
बच्चों में यह 846/1000 ह।ै पर अभी 
भी यह देश स्तर की दर 940/1000 से 
भी कम ह।ै 

पंजाब सरकार के आकंड़े भी कुछ 
इस तरह की ही तस्वीर ब्यान करते हैं।

1. 38 फीसदी औरतों में खनू की 
कमी से पीड़ित हैं।

2. 2011 की जनगणना अनसुार 
काम करने वाली औरतों की गिनती 
सिर्फ  12 फीसदी ह।ै

3.राज्य में औरतों की साक्षरता दर 

70.7 फीसदी ह ैजबकि  मर्दो के लिए 
यह 80.4 फीसदी ह।ै होशियारपरु म े
औरतों की साक्षरता दर सब से अधिक 
80.3 फीसदी ह ैऔर मानसा में सब से 
कम 55.7 ह।ै 

4. पंजाब में सरकारी नौकरीयां हैं 
2,71,000 हैं पर इनमें से औरतें सिर्फ  
25.4 फीसदी हैं।

5. पंजाब विधानसभा की 117 
सीटों में से सिर्फ  14 औरतों के पास हैं।

6. पंचायती स्तर पर भी 28 फीसदी 
औरतें सदस्य पंचायत और 29.8 
फीसदी पंचायत में औरतों की यह 
भागीदारी                नाम की ही ह,ै 
ज़्यादातर मामलों में औरतों के पति ही 
उनकी पदवी संभालते हैं। 

7. औरतों के खिलाफ होते ज़ुर्मों 
में 42.19 फीसदी मामले दहजे कारण 
कत्ल, 17.93 फीसदी अगवा और 
13.67 फीसदी बलात्कार के हैं। पर 
छेड़छाड़ और बलात्कार के ज़्यादातर 
मामले दर्ज नहीं होते।

पंजाब और केन्द्र  सरकार की 
ओर से कन्या जागतृि ज्योति सकी,            
रक्षा योजना, धनलक्ष्मी योजना, बीबी 
नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना, 
शगनु स्कीम जैसी अनेकों योजनाए ं
चला जा रही हैं जो सफेद  हाथी साबित 
हो रही हैं। इनमें से बहुत सिर्फ  दिखावा 
बनकर रह चकुी हैं, कईयों के बारे आम  
लोगों को कोई जानकारी ही नहीं ह ैऔर 
कईयों के तहत लड़कियों को जरुरत की 
सहायता पहुचंती ही नहीं ब्लकि सारा 

धन नौकरशाही के पेट में चला जाता 
ह।ै ब्लकि सही कहना हो तो पंजाब में 
लड़कियों के यह बरुी हालत लीडरों, 
नौकरशाहों के लिए दावत का ही काम 
कर रही ह ै जिनके नाम पर चलती 
योजनाओ ं के सिर उनके राजनीति 
चलती ह,ै घपलेबाज़ी होती ह।ै 

पंजाब की इस बोलती तस्वीर से 
स्पष्ट ह ै कि पंजाब में औरत विरोधी 
मानसिकता और भेद-भाव खिलाफ 
अभी तक एक लम्बी लड़ाई की जरुरत 
ह।ै यह काम ना तो मौजदूा सरकारें करेंगी 
और ना ही उनके बस का ही ह।ै इसके 
लिए औरतों को ही अपनी मज़बतू लहर 
बनानी पड़ेगी और इसको महेनती लोगों 
की मकु्ति की लहर के साथ जोड़ना 
पड़ेगा। 

– रोशन

अभी भी पंजाब में लड़कियो ंके साथ भेद-भाव बड़े स्तर पर जारी
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11 अगस्त 2016 को मोदी सरकार 
ने 1948 के कारखाना अधिनियम में 
संशोधन हते ुप्रस्तावित किये कारखाना 
(संशोधन) विधेयक 2016 को लोक 
सभा में पारित कर दिया जिसके तहत 
अब कारखानेदार मज़दरूों से काननून 
दगुना ओवरटाइम करवा सकते हैं। इस 
संशोधन के मतुाबिक पहले के तीन 
महीने में 50 घण्टे के ओवरटाइम के 
काननू के मकुाबले अब मज़दरूों से 100 
घण्टे ओवरटाइम करवाया जा सकता ह ै
यानि की अब मालिक परेू साल भर में 
मज़दरूों से 400 घण्टे का ओवरटाइम 
करवा सकता ह।ै जहाँ अधिकतर 
फैक्टरियों में आज 8 घण्टे के कार्य 
दिवस के काननू को लाग ू नहीं किया 
जाता और मज़दरूों से ज़बरन नौकरी से 
निकाल देने की धमकी के ज़ोर पर बिना 
भगुतान ओवरटाइम करवाया जाता ह ै
वहाँ इस विधेयक के बाद जो थोड़ी बहुत 
जवाबदेही फैक्टरी मालिकों की काननूी 
तौर पर बनती भी थी उससे भी उन्हें 
मकु्ति दे दी गयी ह।ै ताकि अब वह जैसे 
चाह ेमज़दरूों का ख़नू चसू सके। कें द्रीय 
श्रम मतं्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस विधेयक 
की पैरवी करते हुए कहा कि कारखाना 
अधिनियम में यह संशोधन मज़दरूों को 
अधिक काम करने और अधिक पैसा 
कमाने का अवसर देंगे। साथ ही उन्होंने 
कहा कि व्यापार करने की प्रक्रिया 
को और सगुम बना कर रोज़गार के 
नए अवसर पैदा होंगे और इसके साथ 
उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में एक 
दिन के कार्य दिवस की अवधि 10 
घण्टे से ज़्यादा नहीं होंगी। दत्तात्रेय ने 
यह भी कहा कि मोदी सरकार की 'मके 
इन इण्डिया', 'स्किल इन्डिया' और 
'डिजिटल इडंिया' जैसी योजनाओ ं को 
देखते हुए यह संशोधन बेहद ज़रूरी बन 
गया ह ैक्योंकि आज हमें इन योजनाओ ं
के लिए बड़ी संख्या में मज़दरूों की 
ज़रूरत हैं। इस संशोधन के नंगे तौर 
पर मज़दरू विरोधी चरित्र को ढकने की 
नाकामयाब कोशिश करते हुए दत्तात्रेय 

साहब ने कहा कि ओवरटाइम का काननू 
मज़दरूों के लिए अनिवार्य नहीं ह ैयह तो 
उनके लिए दगुनी तनख़्वाह कमाने का 
मौका ह।ै जिन मज़दरूों को अच्छे दिनों 
के सपने दिखा कर, महगंाई, बेरोज़गारी 
ख़त्म करने के वादें कर मोदी सरकार ने 
वोट बटोरे थे आज एक एक कर उनसे 
किये वादों से सरकार मकुर रही ह ैऔर 
बस इतना ही नहीं बल्कि घोर मज़दरू 
विरोधी काननू और नितियां लाग ू कर 
उनकी ज़िन्दगी को नरक से बदतर बना 
रही ह।ै श्रम मतं्री के इस अधिनियम के 
पक्ष में किये तर्कों से ही मोदी सरकार 
का मज़दरू विरोधी चरित्र बेनक़ाब हो 
जाता ह।ै जिस बेशर्मी से जनता के चनुे 
हुए नेता मतं्री संसद में बैठ कर यह कहते 
ह ै कि एक दिन की कार्य दिवस की 
अवधि 10 घण्टे से अधिक नहीं होंगी 
उसी से मालमू पड़ जाता ह ै कि इन्हें 
मज़दरू वर्ग की ज़िन्दगी के हालात के 
बारे में कितना कुछ या कह ेकि कुछ भी 
मालमू ह।ै दिल्ली के वज़ीरपरु की स्टील 
फैक्टरियों में ख़तरनाक परिस्तिथियों 
में 12-12 घटें काम करने के बावजदू 
मज़दरूों को ओवरटाइम तो दरू न्यूनतम 
वेतन तक नहीं मिलता, गडुगाँव, बावल, 
दारूहड़ेा की ऑटोमोबाइल पट्टी में भी 
ठेके पर काम कर रह ेकैजअुल मज़दरूों 
का भी यही हाल ह,ै पीरागढ़ी की चपल 
बनाने वाली या पंजाब के लधुियाना की 
टेक्सटाइल फैक्टरियों की भी यही हालत 
ह।ै इस बात को समझ पाना कितना 
मशु्किल ह ैकि जिन फैक्टरियों में पहले 
से ही मज़दरूों से 12-12 घण्टे काम 
करवाया जाता ह ैवहाँ ऐसे मज़दरू विरोधी 
संशोधन किस कदर ख़तरनाक साबित 
होंगे। 1948 के कारखाना अधिनियम 
के मतुाबिक जिस कारखाने में बिजली 
का उपयोग करते हुए एक साल में 10 
मज़दरू या बिना बिजली के 20 मज़दरू 
उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करते 
ह ैउसे कारखाना माना जायेगा। जिसके 
मतुाबिक ओवरटाइम का यह काननू 
आज अधिकतर छोटी-बड़ी फैक्टरियों 

पर लाग ूहोता ह।ै अभी इस विधेयक को 
राज्य सभा में पेश किया जाना बाकी ह ै
लेकिन राज्य सभा से भी कुछ उम्मीद 
लगाना बेकार ह।ै 1948 के कारखाना 
अधिनियम में इस संशोधन को मिलकर 
कुल 8 बार बदलाव किये जा चकेु ह।ै 
इस काननू में आखरी बदलाव 1987 
में 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के 
बाद किया गया था जिसके तहत जिन 
फैक्टरियों में ख़तरनाक रसायनों या 
पदार्थों का उत्पादन में इस्तेमाल किया 

जाता ह ै वहां मज़दरूों को सरुक्षा के 
इतंज़ाम महुयैा कराना फैक्टरी मालिकों 
की ज़िम्मेदारी ह ै लेकिन यह भी सिर्फ  
कागज़ पर लिखा काननू ही बन कर 
रहा। आज अगर दिल्ली के वज़ीरपरु 
की फैक्टरियों में उत्पादन की प्रक्रिया पर 
नज़र डाली जाय तो साफ़ हो जायेगा कि 
किस तरह इस काननू का हर रोज़ मखौल 
उड़ाया जाता ह।ै मोदी सरकार ने 16वे 
लोक सभा चनुाव में जीत हासिल करने 
के साथ ही अपने आकाओ ं अम्बानी 
और अडानी को अपनी वफ़ादारी का 
सबतू पेश करते हुए 7 अगस्त 2014 
को कारखाना (संशोधन) विधेयक लोक 
सभा में पेश किया था लेकिन विधेयक 
के प्रस्तावों पर गौर करने के लिए उसे 
स्थायी समिति के पास भजेा गया था। 
तब पेश किये गए प्रस्तावों में कुछ 
प्रस्ताव मज़दरूों को लभुाने के लिए भी 
थे जैसे कि ख़तरनाक परिस्तिथियों में 

काम करने वाले मज़दरूों को सरुक्षा के 
उपकरण महुयैा करवाना, ज़ेहरेली गैसों 
और रसायनों के साथ काम करते समय 
ख़ास सरुक्षा इतंज़ाम लाग ू करवाना, 
महिलाओ ं का पहले के काननू के 
मतुाबिक चलती मशीनों पर काम करने 
की मनाही को हटाने आदि। लेकिन 
ओवरटाइम को बढ़ाने के प्रावधान को 
पास करवाने के लिए स्थायी समिति की 
रिपोर्ट पर बहस होने का इतंज़ार मोदी 
सरकार नहीं कर पायी और इस साल 11 

अगस्त को मलू संशोधनों में से केवल 
दो संशोधनों को एक बार नए सिरे से 
लोक सभा में आनन-फानन में पेश और 
पारित किया गया। मोदी सरकार का 
कहना ह ै कि ओवरटाइम बढ़ा देने के 
काननू के पारित हो जाने से नए रोज़गार 
पैदा होंगे लेकिन यह नए रोज़गार पैदा 
कैसे होंगे इस पर वह चपु्पी साधे रहती 
ह।ै जब मालिक एक मज़दरू से अब 
पहले के मक़ुाबले और भी ज़्यादा काम 
करवा कर मनुाफ़ा कमा सकता ह ैतो वो 
क्यों और नए मज़दरूों की भर्ती करेगा। 
अगर वाकई में इस विधेयक को लाने 
के पीछे सरकार की कोई नेक नियति 
होती तो वो पहले यह सनुिश्चित करती 
कि देश के हर कारखाने में 8 घटें के 
कार्य दिवस का काननू सख्ती से लाग ू
करवाया जाय। सभी मज़दरूों को न्यूनतम 
वेतन दिया जाय, ई.एस.आई. व पी.एफ. 
की सवुिधा महुयैा करवाई जाय। लेकिन 

यह सब करने की बजाये मोदी सरकार 
बेंगलरुु की कपडा उद्योग में काम कर 
रही महिलाओ ंसे उनका पी.एफ. छीनने 
की कोशिश करती ह ै जिसके बाद 
महिलाओ ंके गसु्सें से फूटे विरोध प्रदर्शन 
के बाद सरकार को होश आती हैं। श्रम 
काननूों को सख़्ती से लाग ू करवाया 
जा सके इसके लिए श्रम विभाग को 
सशक्त करने के बजाय मोदी जी लेबर 
इसं्पेक्टर की पोस्ट को ख़त्म करने की 
बेतकुी बात करते ह।ै विदेशों में 'मके 
इन इण्डिया' यानि की 'आओ ंभारत के 
मज़दरूों की सस्ती श्रम शक्ति को लटू के 
मनुाफ़ा कमाओ'ं की योजना जिसे मोदी 
जी पिछले दो साल से प्रचारित कर रह ेह ै
उसके तहत विदेशी पूँजी को लभुाने की 
यह एक और कवायद ह।ै 

मोदी सरकार का मज़दरू विरोधी 
चहेरा अब जनता के सामने साफ़ हो 
चकूा ह ै लेकिन मज़दरूों के असंगठित 
होने और तमाम चनुावी पार्टियों से 
सम्बद्ध दलाल ट्रेड यनूियनों के कारण 
मज़दरू विरोधी काननू न सिर्फ  संसद 
विधान सभाओ ं में पेश किये जाते ह ै
बल्कि बिना किसी असली विरोध 
के पारित भी कर दिए जाते ह।ै आज 
के फ़ासीवाद के उभार के दौर में जहाँ 
धार्मिक कट्टरपंथी धर्म और जाति 
के नाम पर जनता को बाँट रह े ह ैवहाँ 
इस सब उन्माद को पैदा करने वाले 
फ़ासीवादी पूँजीवाद को उसके संकट 
से बाहर निकालने के लिए ऐसे घोर 
मज़दरू विरोधी काननू पारित करवा रह े
ह।ै ताकि मज़दरूों के अति-शोषण से 
अर्जित मनुाफ़े  से पूँजीवाद अपने संकट 
से उभर पाए। देश का विकास, अच्छे 
दिन यह सब बस जमुले ह ै वास्तव में 
यह विकास मालिकों और पूँजीपतियों 
का विकास ह ैऔर अच्छे दिन भी उन्ही 
के लिए आये हैं।

– सिमरन

कारखाना (संशोधन) विधेयक 2016: ''अच्छे  दिनो'ं' में मज़दूरो ंको एक और सौगात !
मज़दूरो ंसे किय वायदो ंको पूरा करने के बजाय एक बार फिर मोदी सरकार ने भोकंा मज़दूरो ंकी पीठ में छुरा !

करवाना चाह े तो जरूर उसकी जेब 
तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

खरै बात करते हैं दवा उद्योग की। 
स्वास्थ्य सेवाए ँ बिना दवा के नहीं हो 
सकती। अतः इसके साथ दवाओ ं के 
गोरखधधंे का जिक्र करना भी जरूरी 
ह।ै विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के 
अनसुार भारत सहित तमाम विकासशील 
देशों की गरीब जनता महगँी दवाए ंलेने 
पर मजबरू ह।ै विश्व व्यापार संगठन का 
एक समझौता ह ै जो “बौद्धिक सम्पदा 
अधिकार के व्यापार-सम्बन्धी सम्बन्धी 
पहलओु”ं पर आधारित ह।ै अगं्रेज़ी में 
इसको TRIPS कहा जाता ह.ै विश्व 
स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्यों के लिए 
इसको मानना अनिवार्य ह।ै इस समझौते 
के अनसुार किसी भी कम्पनी को अपने 

पेटेण्ट का अधिकार 20 वर्ष तक मिलता 
ह।ै मतलब सम्बन्धित दवा बनाने और 
बेचने के सर्वाधिकार उस कम्पनी के 
पास 20 साल तक रहते हैं। कहने को तो 
इसमें एक अनचु्छेद यह भी ह ैकि किसी 
आपात स्थिति में कोई सरकार पेटेंट 
दवा के  सस्ते घरेल ूउत्पादन को छूट दे 
सकती ह ैलेकिन जब भी कोई देश ऐसा 
करने की कोशिश करता ह ैतो अमरेिका 
या अन्य साम्राज्यवादी देश उस देश पर 
या तो आर्थिक प्रतिबन्ध लगा देते हैं या 
उससे व्यापार सम्बन्ध तोड़ लेते हैं या 
फिर उसको निगरानी सचूि में डाल देते हैं। 
इसके चलते भारत सरकार ने भी अपना 
1970 का पेटेंट एक्ट भी 2005 में बदल 
दिया ह।ै 2005 से पहले परुाने एक्ट के 
चलते भारत में सस्ती जेनेरिक दवाओ ं
के उत्पादन में कुछ हद तक छूट थी जो 

किसी हद तक देश की गरीब जनता को 
सस्ती दवाए ं महुयैा कराने में मददगार 
था। अब न केवल पेटेंटेड दवाए ंमहगँी 
मिलती ह,ै बल्कि इन पेटेंटेड दवाओ ं
पर “ड्रग प्राइस कण्ट्रोल आर्डर”, जो 
दवाओ ंके मलू्य पर नियन्त्रण रखता ह,ै 
भी लाग ूनहीं होता। ऐसे में अब हालत 
ये ह ै कि अधिकतर जरुरी दवाए ं आम 
आदमी कि पहुचँ से बाहर हैं।

अब अगर डॉक्टरों की बात की 
जाये तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओ ं में 
डॉक्टरों की भारी कमी का आलम ये 
ह ै कि भारत में दस हजार की आबादी 
पर सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 
डॉक्टर ही 7 हैं और अगर अस्पतालों में 
बिस्तरों की बात करें तो दस हजार की 
आबादी पर सिर्फ  9 बिस्तर मौजदू हैं। 
इस पर भी उदारीकरण और निजीकरण 

के चलते इन सीमित डॉक्टरों और 
स्वास्थ्य सेवाओ ं का केन् द्रीकरण भी 
शहरों में ही सीमित हो कर रह गया 
ह.ै एक अध्ययन के अनसुार भारत में 
75 प्रतिशत डिस्पेंसरियां, 60 प्रतिशत 
अस्पताल और 80 प्रतिशत डॉक्टर 
शहरों में हैं जहाँ भारत की केवल 28 
आबादी निवास करती ह।ै भारत में आय ु
संभाव्यता 68 साल ह ै जो “ब्रिक्स” 
के देशों में सबसे कम ह।ै  भारत के 
ग्रामीण इलाकों में 5 किमी की जद में 
कोई बिस्तर वाला अस्पताल केवल 37 
प्रतिशत लोगों की पहुचँ में ह।ै और 68 
प्रतिशत लोगों की पहुचँ किसी ओपीडी 
तक ह।ै ऐसे में गाँव की गरीब आबादी 
को इलाज मिल ही नहीं पाता ह ै और 
शहरों में भी इलाज का खर्च सिर्फ  अमीर 
ही उठा पाते हैं।

इस प्रकार हम साफ देख सकते हैं 
कि मनुाफाखोर पूँजीवादी व्यवस्था ने 
किस तरह से हर चीज की तरह स्वास्थ्य 
और मानव जीवन को भी एक माल बना 
दिया ह।ै उदारीकरण और भमूडंलीकरण 
के लाग ूहोने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओ ं
की हालत बद से बदतर होते जा रही ह ै
और यह तब तक जारी रहगेा जब तक 
पूँजीवादी व्यवस्था कायम रहगेी। ऐसे 
में यह बेहद जरूरी ह ै कि पूँजीवाद को 
खत्म करके समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना की जाये ताकि मानव जीवन 
और मानव स्वास्थ्य को एक मानवीय 
जरूरत के तौर पर ही देखा और व्यवहार 
में लाया जाये, न कि एक माल के तौर 
पर।
   lll

(पेज 16 से आगे)

पँूजीवाद और स्वास्थ्य सेवाओ ंकी बीमारी



और कई बार कुछ सरकारी विभाग 
तक खदु ही छुट्टी घोषित कर देते 
हैं। और कई इलाकों में मालिकों से 
इनकी यह सेटिग हो चकुी होती ह ैकि 
दोपहर तक ही हड़ताल रहगेी और 
उसके बाद फैक्ट्री चलेगी। गड़ुगाँव 
में इस हड़ताल की "छुट्टी" के बदले 
इससे पहले वाले हफ्ते में ओवरटाइम 
काम करवा लिया जाता ह।ै इसे रस्म 
नहीं कहा जाये तो क्या कहें? ऐसी 
रस्म-नमुा हड़तालों से पूँजीपतियों के 
मनुाफ़े पर कोई असर नहीं पड़ता ह।ै 
ये कें द्रीय ट्रेड यनूियनें यदि वास्तव 
में मज़दरूों के हितों और श्रम विरोधी 
नीतियों को लेकर चितंित हैं तो परूी 
तैयारी और संगठन के साथ ये लम‍्बी 
या अनिश्चितकालीन हड़ताल की 
घोषणा क्यों नहीं करतीं? वे तब तक 
जझुारू लड़ाई का ऐलान क्‍यों नहीं 
करतीं जब तक कि श्रम के ठेकाकरण 
की प्रक्रिया समाप्त नहीं की जाती? ये 
यनूियनें तब तक के लिए काम ठप्प 
क्यों नहीं कर देती जब तक कि सभी 
ठेका-केजअुल-एप्रेंटिस-मज़दरूों को 
उनके अधिकार न मिल जाए?ँ भारत 
के असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों के 
संघर्षों में ये यनूियनें क्यों नहीं हड़ताल 
पर उतरतीं और अपनी 5 करोड़ 
सदस्यता को काम बंद करने को क्यों 
नहीं कहती? ज़ाहिर ह ै कि यनूियनें 
दलाल हो चकुी हैं और मज़दरू वर्ग से 
गद्दारी कर चकुी हैं! 

पिछले साल भी इसी दिन इन 
यनूियनों ने मोदी सरकार द्वारा श्रम 
काननूों में किये जा रह ेमज़दरू-विरोधी 
संशोधनों के खिलाफ हड़ताल 
की थी। क्या इससे मोदी सरकार ने 
मज़दरू-विरोधी संशोधनों को वापस 
ले लिया? सच तो यह ह ै कि इन 
संशोधनों को परेू देश में धड़ल्ले से 
लाग ू किया जा रहा ह।ै 1990 में 
नवउदारवाद और निजीकरण की 
नीतियों के लाग ू होने के बाद से 
करीब 17 बार पहले भी इसी तरह 
का 'भारत बंद', 'आम हड़ताल', 
'प्रतिरोध दिवस' का आह्वान ये कें द्रीय 
ट्रेड यनूियनें कर चकुी हैं। मगर इन 26 
वर्षों के दौरान ही मज़दरू-विरोधी 
नीतियों और मज़दरू संघर्षों के दमन 
में बेतहाशा बढ़ोतरी हुयी ह।ै साफ़ ह ै
कि एक दिन की हड़ताल का मकसद 
होता ह ैमज़दरूों और महेनतकशों के 
भीतर पनप रह ेगसु्से को थोड़ा-थोड़ा 
करके निकालना ताकि मज़दरूों का 
गसु्सा ज्वालामखुी के समान फट न 
पड़े। 

आज देश के तमाम औद्योगिक 
क्षेत्रों में किसी भी फैक्टरी में न्यूनतम 
वेतन नहीं दिया जाता। ई.एस.आई. 
और पी.एफ. से भी सभी मज़दरू 
वंचित रहते ह।ै लेकिन ये कें द्रीय ट्रेड 
यनूियनें परेू साल इन मदु्दों पर कुछ भी 

नहीं करतीं। लाल झडें की आड़ में 
यह मज़दरूों के बीच में मालिकों और 
पूँजीपतियों के लफ़्फ़ाज़ होते हैं। संसद 
में बैठे इनके बड़े नेता मज़दरू-हितों पर 
भाषण-वाषण देने के अलावा सारी 
मज़दरू-विरोधी नीतियों के बनने में 
साथ देते हैं। दसूरी तरफ़ निचले स‍्तरों 
पर इन यनूियनों के नेता मज़दरूों से 
कमीशन तो खाते ही हैं, समझौते 
के नाम पर मालिकों से भी पैसा 
लेते ह।ै कंुभकरण की नींद सोये इन 
ट्रेड यनूियनों के मज़दरू संगठनों की 
नींद खलुती ह ैहर साल हड़ताल का 
दिन आने पर। तब यह लोग मज़दरू 
एकता कायम करने की बात करते 
ह।ै एकदिनी हड़ताल करने वाली इन 
कें द्रीय ट्रेड यनूियनों से पछूा जाना 
चाहिए कि जब इनकी आका पार्टियां 
संसद-विधानसभा में मज़दरू-विरोधी 
क़ाननू पारित करती हैं, तो उस समय 
ये चपु्पी मारकर क्यों बैठी रहती हैं? 
सीपीआई और सीपीएम जब सत्ता में 
रहती हैं तो खदु ही मज़दरूों के विरुद्ध 
नीतियां बनाती हैं, तो फिर इनसे जडुी 
ट्रेड यनूियनें मज़दरूों के हकों के लिए 
कैसे लड़ सकती हैं? पश्चिम बंगाल में 
टाटा का कारखाना लगाने के लिए 
गरीब महेनतकशों का कत्लेआम 
हुआ तो सीपीआई व सीपीएम से 
जडुी ट्रेड यनूियनों ने इसके खिलाफ 
कोई आवाज़ क्यों नहीं उठायी? जब 
कांग्रेस और भाजपा की सरकारें 
मज़दरूो के हकों को छीनती हैं तो 
भारतीय मज़दरू संघ और इटंक जैसी 
यनूियनें चपु्पी क्यों साधे रहती हैं? 
यही कारण ह ैकि चनुावी पार्टियों से 
जडुी ट्रेड यनूियनें ज़्यादा से ज़्यादा 
इस तरह की रस्मी हड़तालें ही कर 
सकती हैं। और वह भी इसलिए कि 
आम महेनतकश जनता के बीच 
और वह भी संगठित क्षेत्र के 7-8 
प्रतिशत मज़दरूों के बीच उनकी कुछ 
ज़मीन बची रह।े देश के 50 करोड़ 
असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों और के 
बीच न तो इनकी पहुचँ ह ै और न 
ही उनके बारे में ये यनूियनें चितंित 
ह।ै असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों यानी 
ठेका, केजअुल, एप्रेंटिस मज़दरूों 
की मांग इनके मांगपत्रके में निचले 
पायदान पर जगह पाती ह ैऔर इस 
क्षेत्र के मज़दरूों का इस्तेमाल महज 
भीड़ जटुाने के लिए किया जाता ह।ै 

पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष 
भी हड़ताल में मखु्य तौर पर बैंक, 
बीमा, रेलवे व अन्य पब्लिक सेक्टर 
के कर्मचारी शामिल हुए। असंगठित 
क्षेत्र यानी ठेका, केज़ु अल, अप्रेंटिस 
मज़दरूों के बीच इस तरह की हड़ताल 
का कोई ख़ास असर नहीं रहा। पिछले 
साल भी इसी दिन इन यनूियनों ने 
मोदी सरकार द्वारा श्रम काननूों में 
किये जा रह ेमज़दरू-विरोधी संशोधनों 
के खिलाफ हड़ताल की थी। 

साफ़ ह ै कि 2 सितंबर की 
हड़ताल महज इस व्यवस्था के अदंर 
दमन और उत्पीडन झले रही मज़दरू 
जनता के गसु्से को निकालने वाली 
हड़ताल थी।  इस हड़ताल में विरोध 
को और उसके कारण पड़े असर के 
दृश्य को सरकार और ट्रेड यनूियनों 
ने बाकायदा नाटकीयता के साथ 
अदा किया। इन नौटंकीबाजों की 
पोल खोलने की चनुौती आज हर 
क्रान्तिकारी संगठन के सामने ह।ै 
परंत ुकई ऐसे संगठन भी हैं जो इनकी 
इस एक दिन की हड़ताल को रस्म 
बोलते हैं और इनकी राजनीति का 
क्रान्तिकारी विकल्प देने की बात 
करते हैं, मगर इनकी रस्मी हड़तालों 
में परेू जी जान से हिस्सेदारी भी करते 
हैं। जैसे इस ''विकल्प'' के लिए एक 
सेमिनार का आयोजन दिल्ली में 28 
अगस्त को किया गया जिसमें मज़दरूों 
के 'इकंलाबी' कें द्र, और 'क्रन्तिकारी' 
सभा सरीखे अराजकतावादी 
संघाधिपत्यवादी शामिल हुए। इस 
सम्मलेन में  तमाम संगठनों ने सवाल 
उठाया कि पिछले 25 सालों से 
कें द्रीय ट्रेड यनूियनें मज़दरूों के हक़ 
नहीं बचा पायी लेकिन इसपर इन्होंने 
चपु्पी साध ली कि दरअसल केन् द्रीय 
ट्रेड यनूियनों की राजनीती मज़दरूों 
को महज आर्थिक संघर्ष के दायरे में 
उलझाये रखना ह ै और मज़दरूों की 
राजनीतिक चतेना को कंुद करना 
ह।ै कहा गया कि कें द्रीय ट्रेड यनूियनें 
ने इस हड़ताल को रस्मी बना दिया 
ह।ै लेकिन फिर यही लोग कहते हैं 
कि उन्हें इस हड़ताल यानी इस रस्म 
को सफल बनाने के लिए प्रयास 
करना चाहिए! यह कैसी समझदारी 
ह?ै इनका समर्थन अतं में कें द्रीय 
ट्रेड यनूियनो द्वारा मज़दरूो के गसु्से 
को एक दिन की रस्मी हड़ताल में 
निकालकर इस व्यवस्था की ही एक 
सरुक्षा पंक्ति की भमूिका में इन‍्हें  ला 
खड़ा करता ह।ै  फिर इसमें नया क्या 
हुआ? यह नयापन ह ैनया अर्थवाद, 
पिछलगआुपन और क्रान्तिकारी 
पार्टी की ज़रूरत को तिलांजलि। 
हालांकि मज़दरू वर्ग के बीच ये 
अपनी पकड़ नहीं बना पाये हैं लेकिन 
उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम ज़रूर 
करते हैं। 

2 सितंबर की हड़ताल पर 
तमाम अराजकतावादी 

संघाधिपत्यवादी, नव अर्थवादी व 
अवसरवादी संघटनो ंने विकल्प 
के नाम पर कें द्रीय ट्रेड यनूियनो ं

की पँूछ पकड़ी!
 खदु को कें द्रीय ट्रेड यनूियन का 

विकल्प बताने और इनसे अपने को 
अलग साबित करने में अतं में  ये लोग 
भी इन कें द्रीय ट्रेड यनूियनों की पूँछ में 
कंघी ही करते हैं और क्रान्तिकारिता 
और आदंोलन को मजबतूी देने के 

प्रयास के नाम पर अवसरवादियों के 
साथ राजनीतिक सम्बन्ध कायम करते 
हैं। अपने को इनका विकल्प कहने 
के बाद भी इनके खिलाफ खलुकर 
कहीं भी संघर्ष नहीं करते और इनकी 
गद्दारी के खिलाफ आवाज़ नहीं 
उठाते। बस अपनी आलोचना को ये 
सेमीनार कक्षों और कानाफूसी तक 
ही सीमित रखने में यकीन करते हैं। 
आन्दोलनों में हर जगह कें द्रीय ट्रेड 
यनूियन के नेताओ ं की चाटुकारिता 
करके ही ये लोग आदंोलन में अपने 
लिए जगह बनाते हैं। इस बार अपनी 
क्रान्तिकारिता का प्रणाम देने के लिए 
हड़ताल के समर्थन में मुहँजबुानी 
सतत संघर्ष और ठेका मज़दरूों 
की बात जोड़ दी गयी।  यह भी 
पिछले साल की अपनी राजनीतिक 
समझदारी से 180 डिग्री की कोण से 
पलटी मारने के बाद था। मुहँजबुानी 
इसलिए कि इन्होंने इस 'सतत संघर्ष' 
के लिए मज़दरूों को कभी ललकारा 
ही नहीं, इस आधार पर मज़दरूों को 
लड़ने के तरीके बताये ही नहीं।  सतत 
संघर्ष कहकर भी इन्होंने असल में 
सिर्फ  2 सितंबर की हड़ताल में ही 
अपना नाम चमकाने की कोशिश 
की। खरै कहने के लिए ही सही, यह 
इल्हाम इन्हें कैसे हुआ यह जानना 
भी बड़ा दिलचस्प ह।ै असल में यह 
चौर्य लेखन की इनकी कला के बिना 
संभव नहीं ह ैऔर इस बात में सबसे 
आगे नौजवानों की 'क्रन्तिकारी' सभा 
बनाने वाले और 'इकंलाबी' कें द्र 
संगठन हैं जो पहले 2 सितंबर सरीखी 
रस्मी हड़ताल का परू्ण समर्थन करते 
थे और जिन्होंने  मज़दरू बिगलु के 
पन्नों पर आलोचना होने के बाद 
बिना कुछ कह े अपनी अवस्थिति 
बदल ली ह।ै  बदली हुयी अवस्थिति 
में भी अतं में  ये क्रान्तिकारिता को 
ओढ़ते हैं और अर्थवादी राजनीति की 
ही नमुाइन्दगी करते हैं।

इंकलाब में नही ंचौर्य कला में 
माहिर 'कें द्र'

गौरतलब बात ह ैकि "इकंलाबी" 
कें द्र और नौजवानों की "क्रान्तिकारी" 
सभा सरीखे संगठन लम्बे समय तक 
मज़दरूों की लड़ाई को सिर्फ  फैक्ट्री 
आधारित संघर्ष के आधार पर 
एकजटु करने की बात करते रह ेऔर 
इलाकाई आधार व सेक्टरगत आधार 
पर मज़दरूों की एकजटुता, परमानेन्ट 
व कॉन्ट्रेक्ट के बीच पैदा हुए विभाजन 
को अस्वीकार करते रह े और आज 
अचानक इनके हर नारे और हर 
पोस्टर पर इलाकाई एकता और 
ठेका मज़दरूों के अधिकारों की बात 
आ गयी ह।ै आज तमाम सेमिनारों में 
ये इलाकाई आधार पर मज़दरूों को 
यनूियन में एकजटु करने की बात कर 
रह ेहैं और ठेका मज़दरूों के अधिकारों 
को लडाई का मखु्या मदु्दा बता रह े

हैं । परंत ु आज से कुछ साल पहले 
इसे यह सधुार की राजनीति कह रह े
थे। मारुति के आदंोलन में भी इनकी 
ठेका मज़दरूों को कभी साथ न लेने 
और इलाकाई आधार पर संघर्ष को 
एकजटु न करने के कारण आन्दोलन 
को हार का सामना करना पड़ा। परन्तु 
अब अचानक ये इलाकाई और ठेका 
मज़दरूों की मांगों को अपने पोस्टरों 
और पर्चों पर लिखने लगे हैं। ये अगर 
ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुचँते 
और अपनी गलत समझदारी के लिए 
अपनी आलोचना रखते तब भी यह 
स्वागत योग्य बात होती परन्तु न 
इन्होने इस पैंतरा पलट पर कहीं कोई 
बात की ह ैऔर न ही कोई चू ंतक की 
ह।ै असल में इनमें भारतीय मध्य वर्ग 
के कमजोर मानस की सारी प्रवतृ्तियां  
हैं। 

इन्हें यह इलहाम किसी यज्ञ 
उपासना से नहीं बल्कि इनकी चौर्य 
कला से हासिल हुआ ह ै।  इनके इस 
चौर्य लेखन पर हम अगली बार और 
विस्तारपरू्ण तरीके से इनके पर्चों और 
इनके मखुपत्र में छपे लेखों के हिस्से 
प्रकाशित कर इनकी राजनीतिक 
बेईमानी से परिचित करवाएगंे। यहाँ 
इस बात को इगंित करने का अर्थ था 
कि इनकी अवसरवादिता आज इतनी 
बढ़ चकुी ह ै कि इनसे यह उम्मीद 
करना भलू होगी कि इन्होंने यह 
गलतियां अपनी कम समझ के कारण 
की हैं। इनकी अवसरवादिता से हमें 
परिचित होना चाहिए।  क्योंकि इनकी 
राजनीति मज़दरूों के स्वतःस्फूर्त  
संघर्षों पर टिकी हुयी ह ै और ये हर 
स्वतःस्फ़ूर्त  आन्दोलन का जश्न मानते 
हैं। 2 सितम्बर पर होने वाली रैलियां 
देखकर इनके अन्दर तफ़ूान हिलोले 
मारने लगता ह ैऔर ये फेसबकु से ही 
आने वाले तफ़ूान का आह्वान तक 
करने लगते हैं। 

निष्कर्ष के तौर पर कहें तो हमारे 
सामने सवाल यह ह ै कि हम कब 
तक इन कें द्रीय ट्रेड यनूियनों और 
इन दिग्भ्रमित नौसिखि‍यों की बात 
में आते रहेंगे और इनके बरक्स कब 
अपना क्रान्तिकारी विकल्प खड़ा 
करेंगे। हमें लगता ह ैकि ऐसा विकल्प 
एक स्वतंत्र क्रान्तिकारी यनूियन ही 
बन सकती ह ै जो संघर्ष के आधार 
पर एकता बनाती हो न कि चापलसूी 
और गलत बातें सहने के आधार पर 
बनाती हो। 1990 में नवउदारवाद 
और निजीकरण की नीतियों के लाग ू
होने के बाद से करीब 17 बार पहले 
भी इसी तरह का 'भारत बंद', 'आम 
हड़ताल', 'प्रतिरोध दिवस' का आह्वान 
ये कें द्रीय ट्रेड यनूियनें कर चकुी हैं। 
मगर इन 26 वर्षों के दौरान ही मज़दरू-
विरोधी नीतियों और मज़दरू संघर्षों 

(पेज 1 से आगे)

8 मज़दूर बिगुल, अगस्त-सितम्बर 2016

2 सितम्बर की हड़ताल जैसे वार्षिक अनषु्ठानो ंसे क्या होगा?

(पेज 15 पर जारी)
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(पेज 8 से आगे)
जाति उन्मूलन का ऐतिहासिक कार्यभार महज़ दलित आबादी का उत्तरदायित्व नही ंहै
राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति को अलग-अलग करके देखना अवैज्ञानिक है

'जाति उन्मूलन का रास्ता - समस्याएँ, चुनौतिया ँएवं सम्भावनाएँ’ विषय पर सेमिनार का आयोजन
हरियाणा के कैथल जिले के 

कलायत शहर में 28 अगस्त, रविवार 
को ’जाति उन्मूलन का रास्ता- समस्याँ, 
चनुौतियाँ एवं सम्भावनाए’ं विषय 
पर सेमिनार का आयोजन किया। डा. 
अम्बेडकर भवन में आयोजित सेमिनार  
में विभिन्न शहरों और संगठनों से आए 
करीब 150 छात्रों, नौजवानों और 
बदु्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। ’मज़दरू 
बिगलु’ मासिक अखबार और ’रेड 
पॉलेमिक’ ब्लॉग के लेखक अभिनव 
ने कार्यक्रम में मखु्या वक्ता के तौर पर 
शिरकत की। 

मचं संचालक उमेद ने सेमिनार 
का विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि 
हरियाणा जैसे जातीय हिसंा और दलित 
विरोधी अपराधों (दलुाना, गोहाना, 
भगाना आदि) के लिए कुख्यात 
पिछडी सामाजिक-सांस्कृति क चतेना 
वाले राज्य में ’जाति उन्मूलन’ जैसे 
संवेदनशील विषय पर अत्यन्त संजीदा 
चिन्तन-मनन की सख्त जरूरत ह।ै देश 
और प्रदेश में भाजपा, आरएसएस 
की सरकारें बनने के बाद से दलितों 
-अल्पसखं्यकों पर हमलों में 
अकेले हरियाणा में 19 प्रतिशत की 
बढ़ोत्तरी हुई है। शासन और प्रशासन 
के अलावा शिक्षा और सांस्कृति  के 
तमाम संस्थानों पर भगवाकरण थोपा 
जा रहा ह।ै एक सोची-समझी साजिश 
के तहत परूी रणनीति बनाकर परुाने 
मलू्य-मान्यताओ ं को खाद-पानी देने 
का काम किया जा रहा ह ै- पितसृत्ता, 
वर्णाश्रम, धार्मिक और जातीय कट्टरता 
का ज़हर यवुा पीढी को देेने की कोशिश 
हो रही ह।ै जिस तरह से हरियाणा में 
फरवरी माह में जाट-गैर जाट का कार्ड 
खेलकर खनू-खराबा और आगजनी में 
परेू प्रदेश को झोंक दिया गया उससे एक 
बात तो स्पष्ट ह ैकि जातीय अस्मिता की 
दृष्टि से हरियाणा अत्यन्त सवेदनशील 
ह।ै साथ ही देश स्तर पर फिलहाल जिस 
नये बहाने को लेकर दलितों पर हमले 
किये जा रह ेहैं, वह ह ैगौरक्षा। हाल ही 
में, ऊना (गजुरात) से लेकर राजस्थान, 
हरियाणा व महाराष्ट्र तक में दलितों पर 
बर्बर हमले किये गये हैं। लेकिन इस 
बार महेनतकश दलित आबादी ने भी 
विशेष तौर पर गजुरात में इन घटनाओ ं
के विरुद्ध जझुारू आन्दोलन शरुू कर 
दिया ह।ै और इतना तय ह ै कि मौजदूा 
आन्दोलन ने जाति के प्रश्न को एक 
बार फिर से परुज़ोर तौर पर रेखांकित 
किया ह ैऔर ऐसे सभी लोगों के समक्ष 
यह यक्ष-प्रश्न एक बार फिर से खड़ा 
किया ह ै कि भारतीय समाज में किसी 
भी मकु्तिकामी और परिवर्तनकामी 
रूपान्तरण की परियोजना के लिए जाति 
के प्रश्न को ऐतिहासिक तौर पर किस 
रूप में समझा जाय और इसके हल का 
रास्ता क्या हो? मौजदूा आन्दोलन इस 
मायने में कुछ हालिया आन्दोलनों से 
आगे गया ह ैकि यह सरकार से रियायतें 

माँगने, सधुारवाद और व्यवहारवाद के 
रास्ते कुछ फौरी राहत हासिल करने, 
या संविधान-काननू-कोर्ट के दायरे 
का अतिक्रमण कर रहा ह।ै नेततृ्व की 
विचारधारा जो भी हो, मगर इतना तय 
ह ै कि यह महेनतकश ग़रीब दलित 
आबादी का एक उभार ह ै जिसका 
साथ सिर्फ  मसुलमान ही नहीं बल्कि 
तमाम प्रगतिशील लोग व साथ ही 
आम महेनतकश वर्गों से आने वाले 
ग़ैर-दलित भी दे रह ेहैं। लेकिन साथ ही 
नेततृ्व की राजनीति और विचारधारा 
का प्रश्न भी बेहद अहम ह ैक्योंकि ऐसे 
किसी भी स्वतःस्फूर्त  उभार को अन्ततः 
दिशा देने का कार्य यही नेततृ्व करता ह।ै 

इसी प्रश्न से जड़ुा हुआ नकु्ता यह ह ै
कि जाति-उन्मूलन की कोई भी लड़ाई 
तभी आगे बढ़ सकती ह ै जबकि यह 
समझा जाये कि जाति और वर्ण आख़िर 
हैं क्या? हम इन्हें कैसे परिभाषित 
करें? हम इसके परेू ऐतिहासिक 
विकास को कैसे समझें? हम इसके 
समकालीन स्वरूप को किस रूप में 
देखें? ‘रैडिकल’ होने का अर्थ होता 
ह ैसमस्या के मलू तक जाना। यदि हम 
इन प्रश्नों को उत्तर नहीं देते तो क्या हम 
जाति-उन्मूलन के ऐतिहासिक संघर्ष 
को सधुारवादी, व्यवहारवादी खाँच ेसे 
आगे बढ़ा पाएगँे? ऐसा नहीं लगता। ऐसे 
में, इन ऐतिहासिक प्रश्नों को नज़रन्दाज़ 
करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता ह।ै 
हमें जाति-उन्मूलन के प्रोजेक्ट को परूा 
करने के लिए एक दरूगामी कार्यक्रम 
देना ही होगा। वह कौन-सी व्यवस्था 
और कौन-सा समाज हो सकता ह ैजो 
वास्तव में जाति की गाँठ को परूी तरह 
समाप्त कर सकता ह?ै क्या वह महज़ 
सरकारी रियायतों, काननूी-संवैधानिक 
सधुारों व तथाकथित सकारात्मक 
कार्रवाई (एफर्मेटिव एक्शन) के ज़रिये 
सम्भव ह?ै यदि नहीं, तो हम किस 
प्रकार के व्यवस्थागत परिवर्तन की 

बात करें? यह कहना दोहरावपरू्ण 
किन्तु सत्य ह ै कि ‘बिना क्रान्ति के 
जाति उन्मूलन सम्भव नहीं ह ै और 
बिना एक क्रान्तिकारी जाति-विरोधी 
आन्दोलन के, क्रान्ति के लिए ज़रूरी 
वर्ग एकजटुता कायम करना मशु्किल 
ह।ै’ ऐसे में जाति-उन्मूलन के संघर्ष की 
विचारधारा और राजनीति क्या होनी 
चाहिए? जाति-उन्मूलन का दरूगामी 
कार्यक्रम इन्हीं मलूभतू प्रश्नों को उत्तर 
देगा और यह दरूगामी कार्यक्रम क्या 
हो, यह सोचना किसी सदुरू भविष्य का 
कार्यभार नहीं बल्कि हमारा समकालीन 
कार्यभार ह।ै  

'मज़दरू बिगलु’ के संपादक 
अभिनव ने विषय पर बात रखते हुए 
कहा कि आज मौजदू जाति व्यवस्था 
के उन्मूलन के लिए उसकी उत्पत्ति, 
भारतीय इतिहास में बदलते उत्पादन 
सम्बन्धों के साथ जाति व्यवस्था 
का स्वरूप तथा दलित मकु्ति संघर्षाें 
के योगदान और उनकी सीमाओ ं
का विश्लेषण करना बेहद जरूरी 
ह।ै परेू देश स्तर पर दलित आबादी 
पर बढ़ती उत्पीडन की घटनाओ ं से 
लेकर महेनतकश दलित आबादी की 
सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर आकंडों 
से अपनी बात की शरुूआत की। आगे 
उन्होंने जाति-वर्ण के उद्भव से लेकर 
अलग दौर में जाति-व्यवस्था के स्वरूप 
में आये बदलाव को रेखाकित किया। 
साथ ही ज्योतिबा फुल, पेरियार से लेकर 
डाॅ अम्बेडकर के जाति-विरोधी संघर्ष 
का समीक्षा-समाहार करते हुए आज के 
दौर में जाति-उन्मूलन की परियोजना 
समस्याए ंऔर चनुौतियां पर बात रखी। 
अभिनव  ने आगे गजुरात के ऊना 
कांड के बाद दलित आन्दोलन अपनी 
बात रखी। आज देश भर में महेनतकश 
दलित आबादी भी संघी फासीवादियों 
के अत्याचारों के ख़िलाफ चपु नहीं 
बैठ रही ह।ै उसने केवल संविधान और 

सरकार के भरोसे रहने, रियायतें माँगने 
और सधुारवाद के भरोसे रहना बन्द कर 
दिया ह।ै गजुरात में महेनतकश दलितों 
ने सम्मान और समानता के हक़ के 
लिए जो जंग छेड़ी ह ैवह शानदार ह।ै 
आज देश के महेनतकश ग़रीब दलित 
मज़दरू और आम महेनतकश यह समझ 
रहा ह ै कि इक़ंलाब के अलावा कोई 
रास्ता नहीं ह।ै वह समझ रहा ह ै कि 
केवल शासक वर्गों के साथ सहयोग 
कर कुछ रियायतें हासिल करने के 
रास्ते से उसे पिछले आठ दशकों में 
कुछ ख़ास हासिल नहीं हो सका ह।ै 
देश का महेनतकश दलित और पिछड़े 
वर्गों के दमित ग़रीब लोग समझ रह ेहैं 
कि आरक्षण के ही रास्ते उन्हें बराबरी 
और इसंाप़फ हासिल नहीं हो सकता 
ह।ै ग़ौरतलब ह,ै सरकारी नौकरियाँ 
पिछले कई वर्षों से दो प्रतिशत से भी 
तेज़ रफ़्तार से घट रही हैं। आरक्षण को 
लाग ून करने के सवर्णवादी भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध लड़ना ज़रूरी ह।ै मगर आरक्षण 
के भरोसे ही दलित मकु्ति के खोखले 
सपने परोसने वालों से सावधान रहें। 
यदि पिछले कई दशकों के आरक्षण 
के बाद भी आज देश में 90 प्रतिशत 
दलित ग़रीबी, अपमान और अन्याय 
झले रह ेहैं, तो क्या यह सिद्ध नहीं होता 
कि दलित मकु्ति की परूी परियोजना को 
आरक्षण पर सीमित करना एक साज़िश 
ह?ै दलितों के बीच से जो एक धनी व 
उच्च मध्यवर्गीय तबका पैदा हुआ ह,ै 
वह शासक वर्ग का साझीदार ह।ै इस 
कुलीन मध्यवर्गीय दलित तबके को 
अब महेनतकश दलितों के विरुद्ध होने 
वाले अत्याचारों और अन्याय से कोई 
लेना-देना नहीं ह।ै यही तबका ही मखु्य 
रूप से नौकरियों और उच्च शिक्षा में 
अब आरक्षण का भी लाभ उठा रहा 
ह।ै महेनतकश दलितों को इसका लाभ 
बिरले ही मिल पाता ह ै क्योंकि 87 
प्रतिशत दलित स्कू ली शिक्षा भी परूी 

नहीं कर पाते। दलितों के बीच से पैदा 
हुआ यह छोटा सा शासक वर्ग जाति 
उन्मूलन के संघर्ष से परूी तरह ग़द्दारी कर 
चकुा ह।ै वरना क्या कारण ह ैकि पिछले 
कुछ वर्षों में दलितों के विरुद्ध हुए 
जघन्य अत्याचारों के बावजदू किसी 
दलित नेता या नौकरशाह ने जबुानी 
जमाखर्च की नौटंकी के अलावा 
कुछ नहीं किया? उल्टे रामविलास 
पासवान, रामदास आठवले, उदित 
राज जैसे दलितों के मसीहा बनने वाले 
घणृित राजनीतिज्ञ सवर्णवादियों और 
ब्राह्मणवादियों की पालकी ढो रह े हैं! 
क्या मायावती से लेकर थिरुमावलवन 
जैसे पूँजीवादी दलित राजनीतिज्ञ वक्त 
पड़ने पर संघियों और सवर्णवादियों के 
साथ मोर्चे नहीं बना लेते? दलित मकु्ति 
के आन्दोलन में व्याप्त व्यवहारवाद ने 
जाति-उन्मूलन के ऐतिहासिक संघर्ष को 
बहुत नकुसान पहुचँाया ह।ै व्यवहारवाद 
का अर्थ हµै‘ज़रूरत पड़ने पर गधे को 
बाप बनाओ’, ‘जो भी शासन में हो 
उससे सहयोग करो और रियायतें माँगो’, 
‘बदलाव जनता के जझुारू क्रान्तिकारी 
आन्दोलन से नहीं सरकारी काननूों और 
नीतियों से होता ह’ै, ‘परिवर्तनकामी 
रास्ता बेकार ह,ै छोटे-छोटे सधुारों के 
लिए लड़ते रहो’ वगैरह। 

देश की महेनतकश दलित और 
पिछड़ी आबादी यह समझ रही ह ै कि 
सरकारों और संविधान के भरोसे रहकर 
अब और कुछ हासिल नहीं हो सकता। 
यही कारण ह ै कि आज देश भर में 
दलित महेनतकश आबादी ने जझुारू 
संघर्ष और आन्दोलन का रास्ता चनुा 
ह।ै अन्य जातियों के महेनतकश भी 
काफी हद तक उनका साथ दे रह े हैं। 
लेकिन अभी इस वर्ग एकजटुता को 
और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता ह।ै 
मज़दरूों और आम महेनतकशों को यह 
समझना होगा कि जातिवादी रूढ़िवादी 

(पेज 10  पर जारी)
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अतिशोषण करना और काम परूा होने 
पर उनकी छँटनी करना ज़्यादा आसान 
होता ह।ै

विदेशों से मज़ूदरों के अरब देशों में 
आप्रवासन को नियंत्रित करने के लिए 
इन देशों में एक विशेष प्रणाली लाग ूकी 
जाती ह ै जिसे काफ़ला प्रणाली कहते 
हैं। इस प्रणाली की शर्तें इतनी कठोर 
हैं कि अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे 
गलुामी का समकालीन रूप कहा ह।ै इस 
प्रणाली के तहत इन मलु‍्कों में अकुशल 
मज़दरूों को लाने के लिए एक प्रायोजक 
की ज़रूरत होती ह ैजो आमतौर पर इन 
मज़दरूों से काम लेने वाली कंपनियों का 
ही नमुाइदंा होता ह ै और वही मज़दरू 
के वीजा और काननूी स्थिति के लिए 
जिम‍्मेदार होता ह।ै इस प्रणाली के तहत 
बलुाये जाने वाले मज़दरू प्रायोजक की 
अनमुति के बगैर न तो किसी अन्य 
कंपनी में काम कर सकते हैं और न ही 
वापस अपने देश लौट सकते हैं। खाड़ी 
के इन देशों में प्रवासी मज़दरूों के पहुचँते 

ही उनका पासपोर्ट ज़ब‍्त कर लिया 
जाता ह।ै          

काफ़ला प्रणाली के तहत खाड़ी के 
देशों में पहुचँ ेप्रवासी मज़दरूों का भयंकर 
शोषण किया जाता ह,ै उनसे जमकर 
महेनत भी करवायी जाती ह ैऔर बदले 
में न तो नियमित मज़दरूी मिलती ह ैऔर 
न ही कोई सवुिधाए।ँ ये मज़दरू नरक जैसे 
हालात में काम करते हैं और ऐसे श्रम 
शिविरों में रहने को मजबरू होते हैं जहाँ 
शायद कोई जानवर भी रहना न पसंद 
करे। अरब की तपती गर्मी में ऐसे हालात 
में ये मज़दरू किस तरह से रहते होंगे यह 
सोचने मात्र से रूह कांप उठती ह।ै 

अरब देशों में काम करने वाले 
प्रवासी मज़दरू पहले ही दोयम दर्जे का 
जीवन जी रह ेथे, हाल के वर्षों में विश‍्व 
बाज़ार में तेल की कीमतों में गिरावट 
आने से अरब में काम करने वाले प्रवासी 
मज़दरूों के हालात बद से बदतर हो गए 
हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल से मिलने 
वाले राजस्व की कमी की वजह से अरब 
की राज‍्यसत‍्ताओ ंद्वारा निर्माण क्षेत्र को 
दिये जाने वाले ठेकों में जबर्दस्त गिरावट 

आयी ह।ै इसका सीधा असर निर्माण 
क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मज़दरूों 
पर हुआ क्योंकि महीनों से उनकी 
तनख‍्वाहें मिलनी बंद हो गयीं और नया 
काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 
यही नहीं उनमें से जो मज़दरू अपने देश 
वापस जाना चाहते हैं वे वापस भी लौट 
नहीं सकते क्योंकि वापस लौटने के लिए 
भी प्रायोजक की अनमुति की ज़रूरत 
होती ह ै जो आसानी से नहीं मिलती। 
यही वो हालात थे जिनमें मज़दरूों को 
भखूे और प‍्यासे रहने की नौबत आन 
पड़ी क्योंकि महीनों से मज़दरूी न मिलने 
के कारण या काम से निकाल दिये जाने 
के कारण मज़दरूों के पास न तो भोजन-
पानी खरीदने के लिए पैसा बचा और न 
ही घर वापस लौटने के भाड़ा।

अरब देशों में काम करने वाले भारत 
के मज़दरूों की संख्या 60 लाख से भी 
ज़्यादा ह।ै ये मज़दरू भारत के विभिन्न 
हिस‍्सों में काम करने वाली ऐसी 
तमाम एजेंसियों के झाँसे में आकर देश 
छोड़कर विदेश में जाकर काम करने के 
लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि 

उन्हें मोटी तनख‍़्वाह और खशुहाल 
ज़‍िन‍्दगी के सब‍्ज़बाग दिखाये जाते हैं। 
एक बार खाड़ी के देशों में जाने पर जब 
उनका पासपोर्ट जब‍्त कर लिया जाता 
ह ै और उनकी आवाजाही पर बंदिशें 
लग जाती हैं तो वे खदु को ठगा हुआ 
पाते हैं। यही नहीं अमानवीय हालातों में 
काम करने की वजह से हज़ारों मज़दरू 
हर साल मारे जाते हैं। सरकारी आकँड़ों 
के मतुाबिक अकेले वर्ष 2015 में खाड़ी 
के देशों में 5900 मज़दरू मारे गए जिनमें 
से अधिकांश सऊदी अरब और संयकु्त 
राज‍्य अमीरात में मारे गए। कतर, जहाँ 
2022 में फुटबॉल का फीफा विश‍्वकप 
आयोजित करने की तैयारियाँ चल रही 
हैं, में तपती आचँ में लगातार काम करने 
की वजह से 2012 से अब तक 500 से 
भी अधिक मज़दरूों को अपनी जान से 
हाथ धोना पड़ा ह।ै

2007 से जाारी विश‍्वव्यापी 
मन‍्दी और पिछले कुछ वर्षों के दौरान 
विश‍्व बाज़ार में तेल की क़ीमतों में 
आयी गिरावट से अरब क‍ी पेट्रोडॉलर 
आ‍धारित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के 

चरमराने के संकेत साफ़ नज़र आ रह ेहैं। 
इसके अतिरिक्त सीरिया और यमन में 
जारी यदु्धों की वजह से भी समचूा अरब 
जगत भयंकर अस्थिरता के दौर से गजुर 
रहा ह।ै अरब देशों की जनता के बीच भी 
वहाँ के विलासी हुक्‍़मरानों के ख़‍िलाफ़ 
गसु‍्सा लगातार बढ़ता जा रहा ह।ै ऐसे 
में आने वाले दिनों में इस समचू े क्षेत्र 
की अस्थिरता बढ़ने ही वाली ह।ै इसका 
सीधा असर वहाँ काम कर रह ेप्रवासी 
मज़दरूों पर होगा। खाड़ी में काम कर रह े
60 लाख भारतीय मज़दरूों की जीविका 
ख़तरे में दिख रही ह।ै इन प्रवासी मज़दरूों 
की जीविका छिनने का सीधा असर 
भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला 
ह ैक्योंकि खाड़ी के देशों में काम करने 
वाले भारतीय मज़दरू वापस देश में 
हर साल 30 अरब डॉलर भजेते हैं जो 
भारत के भगुतान संतलुन और विदेशी 
मदु्रा भण‍्डार को क़ायम रखने में अहम 
भमूिका निभाता ह।ै यह परूा घटनाक्रम 
एक बार फिर से भमूण‍्डलीकरण के इस 
दौर में पूँजीवाद के मानवद्रोही चरित्र को 
नंगे रूप में सामने ला रहा ह।ै                    

विचारों को त्यागे बग़ैर उनका भला नहीं 
हैं। बजाय अपने दशु्मन के विरुद्ध लड़ने 
के, वे आपस में ही लड़ मरेंगे। क्या 
आपने सोचा ह ैकि जातिवादी उत्पीड़न 
के शिकार हमशेा ग़रीब दलित क्यों होते 
हैं? कोई नौकरशाह या नेताशाह दलित 
कभी इसके निशाने पर क्यों नहीं होता? 
क्या आपने कभी सोचा ह ै कि जाति-
आधारित हिसंा में कोई अमीर सवर्ण या 
कुलीन मध्यवर्गीय दलित का घर क्यों 
नहीं जलता? हमशेा इन उत्पीड़न और 
दगंों में ग़रीब आबादी क्यों जान-माल 
का नकुसान उठाती ह?ै इन सवालों पर 
सोचते ही सच्चाई सामने आने लगती 
ह।ै 

जाति उन्मूलन के संघर्ष में 
नौजवानों की विशेष भमूिका की 
ज़रूरत ह।ै हमारे देश में आज़ादी के बाद 
से जो शहरीकरण व औद्योगिकीकरण 
हुआ उसने छुआछूत और आनवुांशिक 
जाति श्रम विभाजन को काप़फी 
कमज़ोर किया ह,ै लेकिन अन्तरजातीय 
विवाहों के न होने के कारण जाति 
व्यवस्था अपना रूप बदलकर मज़बतूी 

से शासक वर्गों की सेवा कर रही ह।ै 
अवैज्ञानिक व अतार्कि क विचारों ने 
जातिगत रूढ़ियों को बढ़ावा ही दिया 
ह।ै वहीं स्त्रियों की गलुामी ने भी जाति 
व्यवस्था के ध्वंस को मशु्किल बना 
रखा ह।ै स्त्रिायों को चलू्हे-चखैट तक 
सीमित कर दिया जाता ह ै और उन्हें 
अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का 
हक़ नहीं दिया जाता। नतीजतन, समाज 
में जाति का दम घोंटने वाला रूढ़िबद्ध 
ढाँचा भी कायम रहता ह।ै ऐसे में, 
नवयवुकों और नवयवुतियों को आगे 
आकर इन अवैज्ञानिक और अतार्कि क 
विचारों पर चोट करनी चाहिए। उन्हें 
सबसे पहले आकर छुआछूत को 
तोड़ना चाहिए, अन्तरजातीय विवाहों 
की परम्परा बहाल करनी चाहिए और 
शहीदे-आज़म भगतसिह के विचारों को 
अपनाते हुए हर प्रकार के ब्राह्मणवादी-
मनवुादी विचारों पर परुज़ोर चोट करनी 
चाहिए। लेकिन यह कार्य नौजवान तभी 
कर सकते हैं, जब वे संगठित हों और 
अपने क्रान्तिकारी यवुा संगठन का 
निर्माण करें। समाज के प्रबदु्ध नागरिकों 
को भी जाति उन्मूलन की महुिम को 

आगे बढ़ाने के लिए जाति-विरोधी 
महुिम चलानी चाहिए। जाति उन्मूलन 
का ऐतिहासिक कार्यभार महज़ दलित 
आबादी का उत्तरदायित्व नहीं ह।ै जाति 
का उन्मूलन अस्मिता के आधार पर बने 
दलित संगठनों या दलित आन्दोलनों 
के ज़रिये नहीं बल्कि वर्ग-आधारित 
जाति-विरोधी संगठन व आन्दोलन 
के ज़रिये ही सम्भव ह।ै यह समचू े
क्रान्तिकारी आन्दोलन का एक प्रमखु 
एजेण्डा ह।ै ऐसे वर्ग-आधारित जाति-
विरोधी आन्दोलन को जाति-उन्मूलन 
की लड़ाई को मज़दरू आन्दोलन, स्त्री 
मकु्ति आन्दोलन, दमित राष्ट्रीयताओ ं
के आन्दोलन के साथ जोड़ना होगा 
और एक आमलूगामी राजनीतिक, 
सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति को अपना 
लक्ष्य बनाना होगा। जो लोग यह सोचते 
हैं कि राजनीतिक व आर्थिक क्रान्ति के 
बिना ‘सामाजिक क्रान्ति’ हो जायेगी 
या आर्थिक शोषण के विरुद्ध लड़े बग़ैर 
सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ा जा 
सकता ह,ै वे भयंकर ग़लतप़फहमी का 
शिकार हैं। आर्थिक शोषण हर-हमेशा 
सामाजिक अन्याय व उत्पीड़न के 

साथ गुंथा-बनुा होता ह।ै इसलिए यह 
सोचना अज्ञानपरू्ण ह ै कि राजनीतिक-
आर्थिक क्रान्ति के लिए शहीदे-आज़म 
भगतसिंह और सामाजिक क्रान्ति के 
लिए अम्बेडकरवाद। शहीदे-आज़म 
भगतसिंह इस बात को समझते थे 
कि आर्थिक शोषण और सामाजिक 
उत्पीड़न एक-दसूरे के साथ गुंथे-बनुे 
होते हैं और इन्हें कायम रखने का कार्य 
शासक वर्ग और उनकी राजनीतिक 
सत्ता करती ह।ै आर्थिक शोषण 
सामाजिक उत्पीड़न के ऐतिहासिक 
सन्दर्भ व पषृ्ठभमूि को बनाता ह ै और 
सामाजिक उत्पीड़न बदले में आर्थिक 
शोषण को आर्थिक अतिशोषण में 
तब्दील करता ह।ै यही कारण ह ै कि 
10 में से 9 दलित-विरोधी अपराधों 
के निशाने पर ग़रीब महेनतकश दलित 
होते हैं और यही कारण ह ै कि मज़दरू 
आबादी में भी सबसे ज़्यादा शोषित 
और दमित दलित जातियों के मज़दरू 
होते हैं। आर्थिक शोषण और सामाजिक 
उत्पीड़न के सम्मिश्रित रूपों को बनाये 
रखने का कार्य शासक वर्ग और उसकी 
राजनीतिक सत्ता करते हैं। यही कारण ह ै

कि इस आर्थिक शोषण और सामाजिक 
उत्पीड़न को ख़त्म करने का संघर्ष 
वास्तव में पूँजीपति वर्ग की राजनीतिक 
सत्ता के ध्वंस और महेनतकशों की 
सत्ता की स्थापना का ही एक अगं ह।ै 
दसूरे शब्दों में, राजनीतिक-आर्थिक-
सामाजिक क्रान्ति को अलग-अलग 
करके देखना अवैज्ञानिक ह ै और जो 
बिना राजनीतिक-आर्थिक क्रान्ति के 
‘सामाजिक क्रान्ति’ की बात करता ह,ै 
उसकी सोच सधुारवाद, संविधानवाद 
और शासकों से रियायतें माँगने से 
आगे कभी नहीं जा सकती, चाह े वह 
ब्राह्मणवाद और मनवुाद के बारे में 
कितनी ही मरू्तिभजंक बातें क्यों न करे। 
शहीदे-आज़म भगतसिह का महेनतकश 
आबादी के इक़ंलाब का रास्ता ही 
वास्तव में एक ऐसी आमलूगामी 
सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक क्रान्ति 
का रास्ता ह,ै जो आर्थिक शोषण के 
साथ-साथ सामाजिक उत्पीड़न के 
तमाम रूपों के विरुद्ध कारगर तौर पर 
संघर्ष को सम्भव बनाता ह।ै 

– बिगुल सवंाददाता

अरब देशो ंमें भारतीय मज़दूरो ंकी दिल दहला देने वाली दास्तान

(पेज 1 से आगे)

'जाति उन्मूलन का रास्ता - समस्याएँ, चुनौतिया ँएवं सम्भावनाएँ’ विषय पर सेमिनार का आयोजन
(पेज 9 से आगे)



मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग: मशीनो ंद्वारा 
उत्पाद को हस्तान्तरित किया गया मूल्य

... सहकारिता और श्रम-विभाजन की वजह से श्रम की बढ़ी 
उत्पादकता के लिए पूँजी को कोई कीमत नहीं चकुानी पड़ती ह।ै ये 
सामहूिक श्रम की प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं।

उसी प्रकार भाप, पानी आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियाँ जो उत्पादन 
की प्रक्रियाओ ंमें उपयोग के लिए उपयकु्त होती हैं, उनकी भी कोई 
क़ीमत नहीं होती ह।ै लेकिन जिस प्रकार इसंान को साँस लेने के लिए 
फेफड़ों की ज़रूरत होती ह,ै उसी प्रकार उसे प्राकृतिक शक्तियों का 
उपभोग करने के लिए इसंान के हाथों की बनी किसी चीज़ की ज़रूरत 
होती ह।ै पानी की मोटर शक्ति का उपयोग करने के लिए एक पनचक्की 
की ज़रूरत होती ह,ै और भाप की प्रत्यास्थता ‍(इलास्टिसिटी) का 
उपयोग करने के लिए भाप के इजंन की ज़रूरत होती ह।ै

जो बात प्राकृतिक शक्तियों पर लाग ूहोती ह ैवह विज्ञान पर भी 
लाग ूहोती ह।ै कोई चुबंकीय सईू विद्युत धारा के क्षेत्र में  विचलित 
होती ह,ै या एक ऐसी लोह ेकी रॉड जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती 
ह ैवह चुबंकीकृत हो जाती ह,ै इस तरह के नियम जब एक बार खोज 
लिये जाते हैं तो उसके बाद उन पर एक पैसा भी ख़र्च नहीं करना होता 
ह।ै लेकिन जब इन नियमों का उपयोग टेलीग्राफ़ी आदि में करने का 
सवाल आता ह ैतो ख़र्चीले और जटिल उपकरणों की ज़रूरत होती ह।ै

मशीनें औजारों को नष्ट नहीं करतीं। हाथ के औजारों से काम 
करवाने की बजाय पूँजी अब मज़दरू को मशीन से काम करने के लिए 
तैयार करती ह।ै

स्थिर पूँजी के किसी भी अन्य घटक की ही तरह मशीनें कोई मलू्य 
नहीं पैदा करतीं, बल्कि वे खदु के मलू्य को अपने द्वारा निर्मित उत्पाद 
में हस्तांतरित कर दतेी ह।ै 

जिस हद तक मशीन का कोई मलू्य ह,ै और इसलिए वह उत्पाद 
को मलू्य हस्तान्तरित करती ह,ै उस हद तक वह उस उत्पाद के मलू्य 
का अगं बन जाती ह।ै उत्पाद को सस्ता करने की बजाय वह स्वयं के 
मलू्य के अनपुात में उत्पाद को महगँा कर देती ह।ै यह स्पष्ट ह ैकि मशीनें 
और मशीनरी के तंत्र, बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने 
वाले अभिलाक्षणिक श्रम के साधन, दस्तकारी और मनै्युफैक्चरिंग में 
उपयोग किये जाने वाली श्रम के साधनों से अतलुनीय रूप से अधिक 
मलू्यवान हैं। 

हालाँकि मशीनें हमशेा श्रम की प्रक्रिया में समचू ेरूप में शामिल 
होती हैं, परन्तु मलू्य निर्माण की प्रक्रिया में वे आंशिक रूप से ही 
शामिल होती हैं। वे कभी उस मलू्य से अधिक मलू्य नहीं जोड़ती ह ै
जिसे वह औसतन घिसकर खोती हैं। 

अत: मशीन के बतौर मलू्य-निर्माता पहल ू और बतौर उत्पाद-
निर्माता पहल ूमें बहुत बड़ा अन्तर ह।ै एक ही श्रम प्रक्रिया में एक ही 
मशीन जितनी लंबी अवधि के लिए बार-बार इस्तेमाल की जायेगी, 
यह अन्तर उतना ही अधिक होगा।

निश्चित तौर पर हमने देखा ह ैकि हर वो चीज़ जो वास्तव में श्रम 
का साधन या उत्पादन का उपकरण कही जा सकती ह ैवह श्रम की 
प्रक्रिया में समचू ेतौर पर शामिल होती ह;ै जबकि मलू्य-निर्माण की 
प्रक्रिया में वह घिसने से होने वाले रोज़ाना औसत नकुसान के अनपुात 
में केवल टुकड़ों में शामिल होती ह।ै परन्तु मशीन के मामले में हाथ के 
औजारों के मकु़ाबले उपयोग एवं  घिसने में अन्तर कहीं ज़्यादा होता 
ह,ै और ऐसा कई वजहों से होता ह।ै 

चूकँि मशीन अधिक टिकाऊ साम‍ग्री की बनी होती ह ैइसलिए 
उसकी उम्र लंबी होती ह;ै चूकँि उसका उपयोग बिल‍्कुल वैज्ञानिक 
नियमों से विनियमित होता ह ैइसलिए उसके संघटक हिस्सों में  घिसाई 
में और उसके उपभोग के साधनों में ख़र्च अधिक किफ़ायती होता ह;ै 
और अन्त में उसके उत्पादन का क्षेत्र हाथ के औजारों के मकु़ाबले 
विपलु रूप से विस्तृत होता ह।ै   

मशीन और हाथ के औजार दोनों ही मामलों में उनके रोज़ाना 
औसत लागत, यानी वह मलू्य जो वे घिसने के द्वारा और तेल, 
कोयला जैसी सहयोगी सामग्रियों के उपभोग के द्वारा उत्पाद में डालते 
हैं, को छोड़ दिया जाय तो उसके बाद वे अपना काम मफ्ु़त में ही 
करते हैं – प्राकृतिक शक्तियों की ही तरह जो मानव श्रम के सहायता 
के बिना ही काम करती हैं। जिस प्रकार मशीन का उत्पादक कार्य क्षेत्र 
हाथ के औजारों की अपेक्षा कहीं अधिक होता ह ैउसी प्रकार उसके 
अलाभकारी सेवाओ ंका क्षेत्र भी हाथ की औजारों की तलुना में बहुत 
अधिक होता ह।ै बड़े पैमाने के उद्योग के स्थापित होने के बाद ही 
इसंान प्रकृति की शक्तियों की ही तरह अपने अतीत के श्रम के उत्पादों, 
उनके श्रम के मरू्त रूपों, को बड़े पैमाने पर मफ्ु़त में काम करवा पाने 
में सफल हुआ.... 

जिस दर से मशीन अपना मलू्य दिये गए उत्पाद में हस्तांतरित 
करती ह ैउसके स्थिर होने पर, इस प्रकार हस्तांतरित मलू्य की मात्रा 
मशीन के स्वयं के मलू्य पर निर्भर करती ह।ै जितना ही कम श्रम उसमें 
निहित होता ह ैउतना की कम मलू्य वह उत्पाद में हस्तांतरित करती 
ह।ै उतना ही कम वह स्वयं के मलू्य का त्याग करती ह,ै वह उतना ही 
अधिक उत्पादक होती ह,ै और इसलिए वह अपनी सेवाओ ंमें उतना 
ही अधिक प्रकृति की शक्तियों की तरह प्रतीत होती ह।ै लेकिन मशीन 
के द्वारा मशीन का उत्पादन उसके विस्तार और क्षमता के अनपुात में 
उसके मलू्य को कम कर देता ह.ै...

मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग: मशीनोफैक्चर के 
मज़दूर पर पड़ने वाले प्राथमिक प्रभाव

जैसाकि दिखाया जा चकुा ह,ै बड़े पैमाने के उद्योग का आरंभिक बिन्दु 
श्रम के उपकरणों में क्रान्ति होता ह,ै और श्रम के उपकरणों का सबसे प्रभावी 
तरीके से क्रान्तिकारीकरण मशीनो-फैक्चर की संगठित व्यवस्था में हुआ 
ह।ै इससे पहले कि हम इस पर ग़ौर करें कि इस वस्तुगत संघटन में मानव 
सामग्री किस प्रकार निहित ह,ै आइये हम मज़दरूों पर उपरोक्त कथित क्रान्ति 
के समान्य प्रभावों का अध्ययन करें।

जिस हद तक मशीनें मांसपेशियों की शक्ति की किसी विचारणीय खपत 
की ज़रूरत को ख़त्म करती हैं, उस हद तक वे अपेक्षाकृत कम ताक़त वाले 
मज़दरूों और अपरिपक्व शारीरिक विकास वाले किन्तु लचीले अगंों वाले 
लोगों के उपयोग का माध्यम बन जाती हैं। इसलिए महिलाओ ंऔर बच्चों 
का श्रम मशीनों के पूँजीवादी उपयोग का आरंभिक बिन्दु था! काम और 
मज़दरूों का यह ताक़तवर स्थानापन्न तेज़ी से रूपान्तरित होकर मज़दरू वर्गीय 
परिवार के सभी सदस्यों को लिग और आय ुके भेद के बिना पूँजी के प्रत्यक्ष 
प्रभाव में लाने के लिए उन्हें शामिल करके उजरती मज़दरूों की संख्या बढ़ाने 
का साधन बन जाता ह।ै पूँजीपति के लिए जबरिया श्रम ने न सिर्फ़  बच्चों के 
खेलने की गुंजाइश को छीना बल्कि स्वयं परिवार के लिए किये जाने वाले 
सीमित ढंग के घरेल ूक्षेत्र के मकु्त श्रम की भी जगह ले ली।

श्रमशक्ति का मलू्य व्यक्तिगत वयस्क मज़दरू के भरण-पोषण के लिए 
आवश्यक श्रमकाल से नहीं बल्कि मज़दरू-वर्गीय परिवार के भरण-पोषण 
के लिए आवश्यक श्रमकाल से निर्धारित होता था। मज़दरू वर्ग के परिवार 
को श्रम बाज़ार में झोंककर मशीन इसंान की श्रमशक्ति के मलू्य को उसके 
परेू परिवार तक फैला देती ह ैऔर इस प्रकार उसके श्रमशक्ति के मलू्य को 
कम कर देती हैं।

चार मज़दरूों के किसी परिवार की श्रमशक्ति को ख़रीदने में अतीत में 
परिवार के प्रमखु की श्रमशक्ति ख़रीदने के मकुाबले संभवत: अधिक ख़र्च 
आयेगा; लेकिन ख़रीदने वाला एक की बजाय चार कार्यदिवस ख़रीद रहा ह ै
और एक के अतिरिक्त श्रम की बजाय चार के अतिरिक्त श्रम की अधिकता 
के अनपुात में क़ीमत गिर जाती हैं। परिवार जीवित रह सके इसके लिए 
अब 4 लोगों को न सिर्फ़  काम करना होगा बल्कि उन्हें पूँजी को अत‍िरिक्त 
श्रम की आप‍ूर्त‍ि भी करनी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरुू से ही 
पूँजीवादी शोषण का महत‍्वपरू्ण क्षेत्र बनाने वाली मानव सामग्री को बढ़ाने 
के साथ ही साथ मशीनरी शोषण की दर को भी बढ़ाती हैं।  

मशीनरी मज़दरू और पूँजीपत‍ि के बीच के भेद – जो उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों की औपचारिक अभिव्यक्त‍ि ह ै– में एक संपरू्ण क्रान्त‍ि लाने का भी 
काम करती हैं। मालों के विनिमय को आधार मानते हुए, प्रमखु धारणा यह 
थी कि पूँजीपत‍ि और मज़दरू एक-दसूरे का आमना-सामना स्वतंत्र व्यक्त‍ियों 
के रूप में, मालों के स्वतंत्र स्वामियों के रूप में करेंगे, उनमें से एक मदु्रा व 
उत्पादन के साधनों का स्वामी ह ैऔर दसूरा श्रमशक्त‍ि का स्वामी हैं। लेकिन 
पूँजी अब बच्चों या कम उम्र के लोगों को भी ख़रीद रही ह।ै 

पहले के दिनों में मज़दरू अपनी खदु की श्रमशक्त‍ि बेचा करता था, इस 
रूप में वह प्रत्यक्षत: एक स्वतंत्र व्यक्त‍ि हुआ करता था। अब वह अपनी 
पत‍्नी और बच्चों को भी बेचता ह।ै वह एक दास व्यापारी बन जाता ह।ै....

बहुत बड़े अनपुात में महिलाओ ंऔर बच्चों को अपने द्वारा नियकु्त 
मज़दरूों में शामिल करके मशीनें उस प्रत‍िरोध को तोड़ने में सक्षम रहीं जिसके 
द्वारा मनै्युफैक्चरिंग काल में परुुष मज़दरू पूँजी की निरंकुशता का विरोध 
करते रह ेथे।...

(…फ़ैक्टरी व्यवस्था की विस्तीर्ण होने की विराट क्षमता, जिस तरीके 
से वह दिन-दनूी रात-चौगनुी की रफ़्ताार से उत्पादन बढ़ाती ह,ै और विश‍्व 
बाज़ार पर उसकी निर्भरता ने अपरिहार्य रूप से उत्पादन में बेतहाशा तेज़ी 
लायी, बाज़ार में मालों के आधिक्य की स्थि‍त‍ि लायी और उसके बाद 
माँग की सापेक्षिक अपर्याप्तता और इसलिए उद्योग की पंगतुा की स्थि‍त‍ि 
उत्पन्न हुई। मन्द गत‍िविधि, समदृ्धि, अत‍िउत्पादन, संकट और ग‍‍त‍िहीनता 
की अवधियों की श्रृंखला उद्योग के जीवन की विशेषता बन जाती ह।ै 
इस औद्योगिक चक्र की  नियमितता, जो अनिश्चितता और अस्थिरता 
मशीनोफैक्चर मज़दरू के पेश ेपर और इसलिए उसके जीवन की सामान्य 
परिस्थित‍ियों पर थोपती ह,ै वे अब नियमित विशेषता बन जाती हैं। समदृ्धता 
के काल के अलावा पूँजीपति सदवै बाज़ार में स्थान के लिए एक-दसूरे से 
प्रचण्ड ‍प्रत‍िस्पर्द्धा करते हैं। प्रत्येक का हिस‍्सा उसके उत्पाद के सस्ते होने 
से प्रत्यक्ष रूप से समानपुाती होता ह।ै सस्तेपन की यह ज़रूरत पूँजीप‍‍तियों 
में श्रमशक्ति‍ को प्रतिस्थापित करने में सक्षम उन्नत मशीनों और उत्पादन की 
नई विधियों के लिए होड़ पैदा करती ह।ै इसके अतिरिक्त हमशेा ऐसा समय 

(पेज 16 से आगे)
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मार्क्स की ‘पँूजी’ को जानिय : चित्रांकनो ंके साथ
अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य एवं प्रसिद्ध राजनीतिक चित्रकार ह्यूगो गेलर्ट ने 1934 में मार्क्स की ‘पूजँी’ के आधार पर एक पुस्तक  ‘कार्ल 

मार्क्सेज़ कैपिटल इन लिथोग्राफ़्स' लिखी थी जिसमें ‘पूजँी’  में दी गयी प्रमुख अवधारणाओ ंको चित्रों के ज़रिये समझाया गया था। गेलर्ट के ही शब्दों 
में इस पुस्तक में ‘‘...मूल पाठ के सबसे महत्वपूर्ण अंश ही दिये गये हैं। लेकिन मार्क्सवाद की बुनियादी समझ के लिए आवश्यक सामग्री चित्रांकनों की 
मदद से डाली गयी है।’’ ‘मज़दूर बिगुल’ के पाठकों के लिए इस शानदार कृति  के चुनिन्दा अंशों को एक श्रृंखला के रूप में दिया जा रहा है। — सम्पादक

(छठी किस्त)



आता ह ैजब मज़दरूी को जबरन श्रमशक्त‍ि के मलू्य से भी नीच ेकरके मालों 
को और भी सस्ता करने की कोशिश की जाती ह।ै...)

मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग: कार्यदिवस का बढ़ना
हालाँकि मशीनें श्रम की उत्पादकता बढ़ाने की, यानी किसी माल के 

उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम काल की मात्रा घटाने की, सबसे प्रबल 
साधन हो सकती हैं, लेकिन पूँजी के हाथों में उन‍्होंने जिन उद्योगों में अपनी 
पकड़ बनायी उनमें वे कार्यदिवस को प्रकृत‍ि द्वारा आरोपित सीमाओ ंसे 
कहीं ज़्यादा लम्बा करने की सबसे शक्तिशाली साधन बन गयीं।  ऐसा 
इसलिए क्योंकि जहाँ एक ओर वे ऐसी नयी परिस्थितियाँ बनाती हैं जो इस 
दिशा में पूँजी को उसकी अभिन्न प्रवतृ्त‍ि के लिए खलुी छूट देती हैं, वहीं 
दसूरी ओर वे पूँजी की दसूरों के श्रम की भखू मिटाने के लिए नयी प्रेरणा 
भी देती हैं।

सबसे पहले तो मशीनरी में श्रम के उपकरणों की गतियाँ और 
गतिविधियाँ मानो स्वयं का स्वतंत्र जीवन प्राप्त कर लेती हैं और इस प्रकार 
वे मज़दरू से जझूती हैं। मशीनरी एक प्रकार की सतत औद्योगिक गति का 
निर्माण करती ह,ै जिन्हें अगर अपने मानवीय सहयोगी की कुछ बाधाओ ं– 
उनकी शारीरिक कमज़ोरियाँ और उनकी इच्छाशक्ति – का सामना न करना 
पड़े तो वे बिना रुके चलती रहेंगी। 

यह स्वचालन मशीनरी की पूँजी ह ै जिसे वह पूँजीपति के माध्यम 
से, उसकी चतेना और इच्छा दोनों से, प्राप्त करती ह;ै इसलिए यह मानव 
सामग्री, जिसके माध्यम से वह काम करती ह,ै की प्राकृतिक किन्तु लचीली 
सीमाओ ंद्वारा किय जाने वाले प्रतिरोध को कम से कम करने की इच्छा से 
अनपु्राणित होती ह।ै इसके अतिरिक्त मानव सामग्री का प्रतिरोध मशीन पर 
काम के प्रतीतिगत आसानी के द्वारा और महिलाओ ंव बच्चों की भर्ती 
से कम हो जाता ह ैजो परुुषों की तलुना में आसानी से वश में आने वाले 
और विनीत होते हैं।

जैसाकि हमने देखा, मशीनरी की उत्पादकता परू्ण वस्तु में उसके द्वारा 
हस्तान्तरित आवयविक मलू्य के परिमाण के व्युत‍्क्रमानपुात में होती ह।ै 
मशीन की उम्र जितनी ही अधिक होती ह,ै उतने ही अधिक उत्पादों में वह 
अपना मलू्य हस्तान्तरित करती ह,ै और इ‍सलिए उसके द्वारा किसी एक 
माल में दिये गये मलू्य का अनपुात उतना ही कम होता ह।ै परन्तु मशीन का 
सक्रिय जीवन ज़ाहिरा तौर पर कार्यदिवस की लम्बाई अथवा दनैिक श्रम 
प्रक्रिया की अवधि और उन दिनों की संख्या के गणुनफल पर निर्भर करता 
ह ैजिनमें यह प्रक्रिया चलाई जाती ह।ै 

मशीन की घिसाई उसके इस्तेमाल के समय की गणितीय परिशदु्धता 
के सदृश नहीं होती। यदि वह होती तो भी,  7 ½ वर्षों की अवधि में 
16 घण्टे प्रतिदिन काम करने वाली माशीन उतनी ही अवधि के लिए 
काम करती ह ैऔर कुल उत्पाद को उतनी ही मात्रा में मलू्य हस्तान्तरित 
करती ह ैजितनी कि वह तब करती जब वह 15 वर्षों तक 8 घण्टे प्रतिदिन 
काम करती, लेकिन पहले वाले मामले में मशीन का मलू्य बाद वाले के 
मकु़ाबले दोगनुी तेज़ी के साथ पनुरुत्पादित होगा, और पूँजीपति उस मशीन 
के इस्तेमाल से 7 ½ वर्षों में उतना ही अतिरिक्त  मलू्य इकट्ठा कर लेगा 
जितना कि मशीन की आधी रफ़्तार से चलने पर वह 15 वर्षों में करता।.... 

इस प्रकार मशीनरी का पूँजीवादी अनपु्रयोग एक ओर कार्यदिवस को 
बढ़ाने का नया और शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता ह ैऔर श्रम के 

तरीके और सामाजिक कार्यकारी संघटक के चरित्र दोनों को आमलूचलू 
तरीके से इस प्रकार बदल देता ह ै कि वह इस प्रवतृ्ति के हर विरोध को 
ध‍्वस्त करे। लेकिन दसूरी ओर आंशिक तौर पर पूँजीपति के लिए मज़दरू 
वर्ग का एक नया संस्तर खोलकर, जो पहले पहुचँ से बाहर था, और 
आंशिक तौर पर अपने द्वारा प्रतिस्थापित मज़दरूों को मकु्त करके मशीनरी 
एक अतिरिक्त कार्यरत आबादी पैदा करती ह ैजो पूँजी की तानाशाही के 
सामने झकुने के लिए विवश होती ह।ै  

यह आधनुिक उद्योग के इतिहास की सबसे उल‍्लेखनीय परिघटनाओ ं
में से एक के कारण को बताता ह;ै यह बताता ह ैकि किस तरीके से मशीनरी 
कार्यदिवस पर लगने वाली सभी नैतिक व प्राकृतिक बंदिशों को ख़त्म 
कर देती ह।ै यह इस आर्थिक विरोधाभास की भी व्याख्या करता ह ै कि 
श्रमकाल को छोटा करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण मज़दरू और 
उसके परिवार के समय के एक-एक क्षण को पूँजी का संचय करने के लिए 
पूँजीपति को सपुरु्द करने का साधन बन गया। 

मशीनें और बड़े पैमाने का उद्योग: श्रम की सघनता
इस प्रकार पूँजी के हाथ में मशीनरी का नतीजा कार्यदिवस की 

लम्बाई में अत्यधिक बढ़ोतरी के रूप में सामने आता ह।ै जैसाकि 
हमने देखा कि यह अन्तत: श्रम को सघन बनाता ह,ै जिसे मशीनरी 
के यगु में पहले भी देखा जा सकता था, लेकिन अब यह कहीं ज़्यादा 
स्पष्ट हो जाता ह।ै जब हम निरपेक्ष अतिरिक्त मलू्य का विश‍्लेषण कर 
रह ेथे तो हमारा सरोकार मखु्य रूप से श्रम के विस्तार पर था जबकि 
उसकी अवधि और उसकी सघनता को स्थिर माना गया था। अब हमें 
यह ग़ौर करना होगा कि किस प्रकार  अधिक सघनता कम विस्तार 
की जगह ले सकती ह;ै हमें इस पर ग़ौर करना ह ैकि किस हद तक 
श्रम को सघन किया जा सकता ह।ै 

ज़ाहिरा तौर पर मशीनों के फैलाव और इस्तेमाल के अनपुात में 
और मशीनरी पर काम करने की आदत वाले मज़दरू वर्ग के सदस्यों में 
अनभुव एकत्र होने के अनपुात में श्रम तेज़ हो जाता ह ैजिसकी वजह 
से मानो एक प्राकृतिक नियम के तौर पर सघनता बढ़ती ह।ै अत: 
इगं‍्लैण‍्ड में आधी सदी के दौरान कार्यदिवस की लम्बाई में बढ़ोतरी 
फ़ैक्टरी श्रम की सघनता में बढ़ोतरी के साथ-साथ घटित हुई।  

परन्तु यह स्पष्ट ह ै कि यदि हम सघन श्रम के अस्थायी झोंके 
की बात नहीं बल्कि उस श्रम की बात कर रह ेहैं जो अनिश्चितकाल 
के लिए और परूी निरंतरता के साथ रोज़-ब-रोज़ करना होता ह,ै तो 
निश्चित ही एक ऐसा महत‍्वपरू्ण बिन्दु आयेगा जिस पर कार्यदिवस 
का विस्तार और श्रम की सघनता परस्पर अपवर्जी होंगी, यानी कार्य 
दिवस में बढ़ोतरी केवल तभी हासिल की जा सकती ह ैजब श्रम की 
सघनता कम की जाए और इसके उलट श्रम तभी सघन हो सकता ह ै
जब कार्यदिवस छोटा किया जाए।

जैसे ही मज़दरू वर्ग के क्रमश: बढ़ते हुए आक्रोश ने राज‍्य को 
कार्यदिवस पर काननूी सीमा लगाने के लिए विवश कर दिया और 
तथाकथित रूप से फैक्टरियों में सामान्य कार्यदिवस कठोरता से लाग ू
करने की शरुुआत हुई, उसी क्षण से, यानी जब कार्यदिवस बढ़ाकर 
अतिरिक्त मलू्य का उत्पादन बढ़ाना हमशेा के लिए असंभव बना 
दिया गया, पूँजी ने जानबझूकर और अपनी तमाम शक्ति के साथ 
मशीनो फैक्चर के विकास को गति देकर अपने आप को सापेक्ष 
अतिरिक्त मूल्य के लिए समर्पित कर दिया।

श्रम के घण्टों में कमी श्रम की सघनता के लिए आवश्यक मनोगत 
परिस्थितियाँ प्रदान करती ह ैक्योंकि इससे दिय गए समय में अधिक 

ऊर्जा लगाने की मज़दरू की क्षमता बढ़ जाती ह।ै जैसे ही काननूी 
प्रावधानों के माध्यम से छोटा कार्यदिवस लाग ूकिया जाता ह,ै पूँजी 
के हाथ में मशीनरी का उपयोग वस्तुगत रूप से और व्यवस्थित रूप 
से दिय गए समय में अधिक श्रम निचोड़ने के लिए किया जाता ह।ै 
ऐसा दो तरीकों से किया जाता ह;ै पहला, मशीनों की गति बढ़ाकर, 
और दसूरा, मज़दरू के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर, उसे अधिक संख्या में 
मशीनों को सँभालने की जिम‍्मदेारी दकेर....

... वर्ष 1844 में लॉर्ड ऐशले, जो अब लॉर्ड शफै़टेशबरी हैं, ने 
हाउस ऑफ कॉमन्स में दस्तावेज़ी प्रमाणों के साथ निम्न बयान दिया:

‘‘मनै्युफैक्चर की प्रक्रियाओ ं में लगे लोगों द्वारा किया जाने 
वाला श्रम ऐसे परिचालनों की शरुुआत में लगे श्रम की तलुना में तीन 
गनुा अधिक ह।ै निस्सन्देह मशीनरी ने ऐसे काम किय हैं जो लाखों 
व्यक्तियों की मांसपेशियों की माँग करते हैं; लेकिन इसने उन लोगों 
के श्रम को भी असाधारण रूप से कई गनुा अधिक कर दिया ह ैजो 
इसके भयावह गति के द्वारा संचालित होते हैं...’’

इस तरीके से ट्वेल्व आवर्स एक्ट के प्रभाव में श्रम ने जो 
उल्लेखनीय सघनता हासिल की ह ै उसको देखते हुए उस समय 
के ब्रिटिश फ़ैक्टरी मालिकों के द्वारा किया गया दावा कुछ हद तक 
जायज़ लगता ह ै कि उस दिशा में और प्रगति असंभव ह,ै इसका 
आशय यह ह ै कि कार्यदिवस में और अधिक कटौती का नतीजा 
उत्पादन में कटौती के रूप में आयेगा।

आइये अब 1847 के काल के बाद वापस लौटते हैं, जब टेन 
आवर्स एक्ट ब्रिटिश कपास, ऊन, सिल्क और फ्लैक्स टेक्सटाइल 
वर्क्स में लाग ूहुआ....

... यह परू्ण रूप से निर्विवाद ह ैकि जैसे ही कार्यदिवस को बढ़ाया 
जाना हमशेा के लिए प्रतिबंधित किया जाता ह,ै पूँजी की प्रवतृ्ति श्रम 
की सघनता व्यवस्थित रूप में बढ़ाकर इस कमी को परूा करने की 
होती ह,ै और श्रमशक्ति से सबसे प्रभावी तरीके से अधिक से अधिक 
निकालने के लिए मशीनरी में हुए हर सधुार को इस्तेमाल करने की 
पूँजी की यह प्रवतृ्ति लंबे समय में ऐसी परिस्थिति बना देगी जिसमें 
श्रम के घण्टों को और कम करना अवश्यंभावी होगा...

मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग: फ़ैक्टरी 
... हमने देखा कि किस प्रकार मशीनरी के कारण महिलाओ ंऔर 

बच्चों के श्रम को क़ब‍्ज़े में करने से शोषण के लिए मानव सामग्री के 
परिमाण में बढ़ोतरी होती ह;ै किस प्रकार वह कार्यदिवस के असामान्य 
विस्तार से मज़दरू के समचू े जीवन-काल पर अपनी पकड़ मजबतू कर 
लेती ह;ै और किस प्रकार उसकी प्रगति, जो कम से कम समय में उत्पादन 
में पहले के मकु़ाबले ज़बर्दस्त बढ़ोतरी करना संभव बनाती ह,ै एक ऐसी 
व्यवस्था स्थापित करने का साधन बनती ह ैजिससे कम से कम समय में 
अधिक से अधिक काम किये जाते हैं – एक ऐसे साधन के रूप में जिसके 
द्वारा श्रमशक्ति अधिक से अधिक सघनता से शोषित की जा सकती ह।ै 
आइये अब हम समचू ेरूप में फ़ैक्टरी पर विचार करने की ओर बढ़ते हैं, 
फ़ैक्टरी अपने सर्वाधिक विकसित रूप में....

औजारों के साथ ही उनका इस्तेमाल करने का मज़दरू का हुनर भी 
मशीन को हस्तान्तरित हो जाता ह।ै औजार की कार्यकारी क्षमता अब 
मज़दरू की श्रमशक्ति पर लगी व्यक्तिगत ब‍ंदिशों से मकु्त हो जाती ह।ै यह उस 
तकनीकी आधार को उखाड़ देता ह ैजिसपर मनैयफैुक्चरिंग श्रम-विभाजन 
टिका होता ह।ै विशिष्ट मज़दरूों के पदसोपानक्रम, जो मनै्युफैक्चरिंग श्रम-
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पँूजीवाद का एक और घिनौना पहलू

सिर पर छत की ख़ातिर नैतिकता की नीलामी के लिए मजबूर लोग

विभाजन की अभिलाक्षणिकता थी, की बजाय हम पाते हैं कि स्वचालित 
फ़ैक्टरी में काम के समानीकरण या समतलीकरण की प्रवतृ्ति होती ह ैजिसे 
मशीनरी के सहायकों को करना होता ह।ै विस्तृत मज़दरूों के बीच के कृत्रिम 
अन्तर का स्थान मखु्य रूप से उम्र और लिग के अन्तर ने ल‍े लिया ह.ै..

मनै्युफैक्चर और हस्तशिल‍्प में मज़दरू किसी औजार का उपयोग 
करता ह;ै फ़ैक्टरी में वह मशीन की सेवा करता ह।ै पहले वाले मामले में 
श्रम के औजारों की हरकतें मज़दरू के मातहत होती ह;ै लेकिन बाद वाले में 
मज़दरू की हरकतें मशीन के मातहत होती ह।ै

मनै्युफैक्चर में मज़दरू एक जीवित प्रक्रिया के अगं होते हैं। फ़ैक्टरी में 
उनसे स्वतंत्र एक निर्जीव प्रक्रिया होती ह,ै और वे उस प्रक्रिया में उसके 
पिछलग‍्ग ूके रूप में शामिल रहते हैं।

‘‘लगातार अरुचिकर काम और कड़ी महेनत की नीरस दिनचर्या, 
जिसमें एक ही यांत्रिक प्रक्रिया निरंतर दोहरायी जाती ह,ै सिसीफ़स (ग्रीक 
पौराणिक कथाओ ंका एक राजा जिसे एक चट्टान को अनन्त काल तक 
पहाड़ी पर चढ़ाते रहने की सज़ा मिली थी) के सन्ताप जैसा ह ै– चट्टान की 
ही तरह महेनत हमशेा कुम‍्हलाये हुए मज़दरू की ओर वापस लढु़क जाती 
ह।ै’’

मशीन पर श्रम करने का स‍्नाय ुतंत्र पर बहुत कष्टदायी प्रभाव तो होता 

ही ह,ै साथ ही यह मांसपेशियों की बहुरूपीय गतिविधि को भी बाधित 
करता ह ैऔर स्वतंत्र शारीरिक व मानसिक गतिविधि को निषिद्ध करता ह।ै 
यहाँ तक कि श्रम का बोझ हल‍्का करना भी यातना देने का साधन बन जाता 
ह ैक्योंकि मशीन मज़दरू को उसके काम से मकु्त नहीं करती ह,ै वह बस उसे 
उसकी रूचि के क्षेत्र से वंचित कर देती ह।ै

हर प्रकार के पूँजीवादी उत्पादन, जिस हद तक वे महज़ श्रम प्रक्रियाए ँ
नहीं बल्कि पूँजी के स्व-विस्तार को प्रोत्साहित करने की प्रक्रियाए ँभी हैं, 
में यह चीज़ साझा ह ैकि उनमें मज़दरू श्रम के औजारों का इस्तेमाल नहीं 
करते, बल्कि श्रम के औजार मज़दरू का इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि केवल 
मशीन उत्पादन में ही यह उलटाव एक तकनीकी और ससु्पष्ट वास्तविकता 
बन पाते हैं। 

स्वचालन के इस रूपान्तरण के ज़रिय श्रम का औजार श्रम की प्रक्रिया 
के दौरान मज़दरू के सामने पूँजी अथवा मतृ श्रम के रूप में होता ह,ै जोकि 
जीवित श्रम को नियंत्रित करता ह ैऔर उसे निचोड़ डालता ह।ै 

उत्पादन की प्रक्रिया की बौद्धिक शक्तियों का शारीरिक श्रम से 
अलगाव, और इन शक्तियों का श्रम पर पूँजी की शक्तियों में रूपान्तरण 
मशीन उत्पादन पर आधारित बड़े-पैमाने के उद्योग में परूा होता ह ै(जैसाकि 
पहले इगंित किया गया था)।  इस प्रकार निचोड़ा जाने वाला मशीन पर 
काम करने वाले प्रत्येक मज़दरू का व्यक्तिगत विशिष्ट कौशल, मशीन तंत्र 

में निहित उस विज्ञान के, प्रकृति की उन विराट शक्तियों के और सामाजिक 
श्रम के पुंज के मकु़ाबले एक महत‍्वहीन चीज़ बनकर रह जाता ह ैजिसके 
कारण ‘‘मालिक’’ के हाथ में इतनी ताक़त होती ह।ै इस मालिक का, 
जिसके दिमाग़ में मशीनरी और उसपर उसकी इजारेदारी अविच्छिन्न रूप 
से गुँथी होती ह,ै जब भी अपने ‘‘हाथों’’ से तकरार होता ह ैतो वह उनसे 
तिरस्कारपरू्वक कहता ह,ै ‘‘फ़ैक्टरी के मज़दरूों को यह बात गाँठ बाँधकर 
रख लेनी चाहिए कि उनका श्रम वास्तव में निम्न प्रजाति का कुशल श्रम ह;ै 
और यह कि दसूरा ऐसा कोई श्रम नहीं ह ैजिसे इतनी आसानी से हासिल 
किया जा सकता हो, या जो इस गणुवत‍्ता का इससे अधिक पारिश्रमिक 
वाला हो, या जो कम से कम विशेषज्ञों द्वारा एक लघ ुप्रशिक्षण से ज़्यादा 
जल‍्दी और साथ ही अधिक परू्णता के साथ सीखा जा सकता हो।...मालिक 
की मशीनरी वाकई उत्पादन के कारोबार में श्रम और मज़दरू के कौशल से 
कहीं अधिक महत‍्वपरू्ण भमूिका अदा करती ह ैऔर यह कौशल मात्र छह 
महीने प्रशिक्षण से आसानी से सिखाया जा सकता ह ैऔर एक साधारण 
मज़दरू भी सीख सकता ह।ै’’…

अनुवाद: आनन्द सिहं

इगं्लैंड की एक वैबसाइट द्वारा किये 
गये सर्वेक्षण में 28% लोगों ने माना कि 
वे सिर पर छत की खातिर अपने मकान 
मालिक या पार्टनर के साथ बिना मर्ज़ी 
के यौन संबंध बनाने के लिए मजबरू हैं। 
इस सर्वेक्षण में 2,040 लोगों ने हिस्सा 
लिया और 28% लोगों ने माना कि 
वे आर्थिक तंगी के कारण मकान का 
किराया नहीं दे सकते, इस कारण उनको 
अपने साथी, दोस्त, मकान मालिक के 
साथ यौन संबंधों में रहना पङता ह।ै एक 
और सर्वेक्षण के अनसुार बेघरों के लिए 
काम करने वाली संस्था होमलैस चरैिटी 
ने एक रिपोर्ट जारी की कि होमलैस 
सर्विस इस्तेमाल करने वाले लोगों की 
ओर से रिपोर्ट की गयी कि वह बेघरी के 
डर से असहमत यौन संबंध में रहते हैं। 
इस रिपोर्ट में ना सिर्फ  औरतें बल्कि मर्द 
भी शामिल हैं।

''हमें एक-दसूरे से प्रेम नहीं ह,ै 
लेकिन लगता ह ैकि जब तक कर्ज़ नहीं 
चकु जाता तब तक ऐसे ही रहना होगा।''

सर्वेक्षण के दौरान एक आदमी 
की ओर से कह ेगये ये शब्द दर्शाते हैं 
कि बेघरी के डर से लोगों को हालात 

के आगे घटुने टेकने पड़ रह े हैं। जैसे-
जैसे पूँजीवाद संकट में फँसता जा रहा 
ह,ै वैसे-वैस ेआम लोग इसकी पैदा की 
गयी गंदगी में और भी गहरे डूब रह ेहैं। 
आम लोग अपनी प्राथमिक ज़रूरतें परूी 
करने में असमर्थ हैं। रिश्ते खोखले हो 
रह ेहैं। एक ओर तो लोगों के दिमागों में 
पोर्नोग्राफी तथा और बरुाइयाँ पूँजीवाद 
द्वारा लगातार भरी जाती हैं, दसूरी ओर 
बेरोज़गारी से तंग और अपनी प्राथमिक 
ज़रूरतों की परू्ति में असमर्थ लोग इस 
जाल में फँसते जा रह े हैं। पूँजीवाद के 
संकट ने अमीर देशों में भी लाखों लोगों 
को खाली जेबों सहित सङकों पर ला 
फें का ह।ै बेघर लोगों के पास दो रास्ते ही 
बच ेहैं या तो वह सड़क पर सोयें या फिर 
अपराधों की दनुिया में फँस जायेंं।

वर्ष 2011 में इगं्लैंड में जारी किये 
गए आकँड़ों के अनसुार 1,07,060 लोग 
बेघर थे जो पिछले वर्षों के दौरान 10% 
की दर से बढ़ते जा रह े हैं। वर्ष 2011 
में स्नैपशॉट ने एक सर्वेक्षण किया कि 
लगभग 2200 लोग सर्दियों की रातों में 
लंदन की गलियों में सोने के लिए मजबरू 
थे जो कि वर्ष 2010 के मकुाबले 23% 

अधिक थे। इनमें से बङी गिनती में 16 
से 25 वर्ष के नौजवान थे। कुल बेघरों में 
से 57% अपने पार्टनर द्वारा मारपीट और 
यौन हिसंा का शिकार रह चकेु हैं। इनमें 
से 20% 18 से 25 वर्ष के हैं और इसका 
44% अर्थात ्लगभग आधे बेरोज़गार हैं 
और बाकी अपना गजु़ारा करने लायक 
कमाई नहीं कर पा रह।े  

 सन ् 2000 के एक और सर्वेक्षण 
के अनसुार 42% औरतों ने बताया कि 
उनके साथी द्वारा उनके बच्चों के साथ 
यौन संबंध बनाए जाते थे, 63% औरतों 
ने बताया कि उनको बेघर होने से पहले 
सिर पर छत के लिए अपने साथी द्वारा 
यौन संबंधों, मारपीट और यौन हिसंा 
का शिकार होना पङता था। कुछ बेघर 
औरतों में से 13% कम से कम एक या 
दो बार बलात्कार का शिकार रह चकुी 
हैं। ना सिर्फ  औरतें बल्कि आदमी भी 
इसका शिकार हैं। पीड़ि‍त मर्दों और 
औरतों पर किए गए सर्वेक्षण में ऐसे तथ्य 
सामने आए कि वह किसी शारीरिक या 
मानसिक बीमारी के शिकार हो चकेु हैं। 
इनमें से 45% से ज़्यादा आत्महत्या की 
कोशिश, 47% डिपरैशन, 45% नश े

आदि के शिकार हैं।
एक ओर शारीरिक और मानसिक 

हिसंा सह चकेु लोग सड़कों पर आ रह े
हैं और दसूरी ओर सड़क पर रह रह ेबेघर 
लोग जिस्मफरोशी जैसी बरुाइयों को 
गले लगाने के लिए मजबरू हैं। बेघरों 
में से 11% औरतें यौन पार्टनरशिप 
के लिए समझौता कर लेती हैं। यह 
आकंड़ा 14% की दर से बढ़ रहा ह।ै 
यह तो सिर्फ  आकंड़ों की बात ह,ै इसके 
बिना यह छुपी हुई बेघरी और हिसंा 
अलग ह।ै औरतें बेघर होने के डर से 
और अपने परिवार का खर्चा चलाने के 
लिए वेश्यावतृि करने को मजबरू हैं। कई 
बार मकान का किराया ना दे सकने पर 
मकान मालिक द्वारा शारीरिक शोषण 
किया जाता ह ैऔर मजबरूी के कारण 
चपु चाप सह लेती हैं।

इतना ही नहीं इगं्लैंड में एक सर्वेक्षण 
में आश्चर्यजनक आकंड़े सामने आये हैं 
जिनके अनसुार:

- हर 4 में से 1 या ज़्यादा अर्थात ्
28% औरतों और 14% मर्द यह मानते 
हैं कि सिर पर छत खातिर असहमत यौन 
संबंधों में रह रह ेहैं।

- 19% औरतों और 3% मर्दों ने 
शिकायत की कि उनको सड़क पर सोने 
के दौरान कई बार सैक्स वर्क  करने के 
ऑफर आए।

- 28% लोग इस कारण छोटे-मोटे 
अपराध या समाज विरोधी काम करते 
हैं जिससे पलुिस उनको हिरासत में ले 
ले और वह सर्दी की रातें जेल के अदंर 
गजु़ार सकें । 

- 20% गिरफ़्तार लोग ज़मानत से 
कतराते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं ह।ै 

-18% लोगों ने माना कि वह 
जानबझू कर खदु को ज़ख्मी करके 
अस्पताल में भर्ती रहते हैं। 

पूँजीवाद के आदर्श और भारतीय 
पूँजीवादी बदु्धिजीवियों के मॉडल इगं्लैंड 
जैसे विकसित देशों के पास भी इन 
समस्याओ ंका कोई ठोस हल नहीं तो 
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 
तो यह सपना देखना भी आसमान छूने 
वाली बात ह।ै पूँजीवादी व्यवस्था के 
अन्दर इन समस्याओ ंका हल असंभव 
ह,ै क्योंकि पूँजीवाद ही इन बरुाइयों का 
जन्मदाता ह।ै 

– बलजीत

2016 के जलुाई महीने में यनूीसेफ 
द्वारा जारी रिपोर्ट बच्चों और नौजवानों 
पर पड़ते यदु्ध के भयानक प्रभावों के 
नतीजे सामने लाती ह।ै रिपोर्ट के अनसुार 
दसूरे विश्व यदु्ध के बाद यह पहली बार 
हुआ ह ैकि इतनी बड़ी गिनती में बच्चे 
यदु्ध, संकट और प्राकृतिक आपदा के 
शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनसुार 
लगभग 25 करोड़ बच्चे यदु्ध प्रभावित 
क्षेत्र में पलने के लिए मज़बरू हैं। ऐसे 
क्षेत्र में वे मलु्क आते हैं जिनकी यदु्ध 
या घरेल ूयदु्ध के साथ तबाही हो गई ह ै
जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, 
यमन, फ़ि‍लिस्तीन तथा कई और भी 
अर्थात ् वह मलु्क जिनको साम्राज्यी 
दखलन्दाजी ने पिछले 10-15 वर्षों 
दौरान यदु्ध के मुहं में धकेल दिया ह।ै 

सिर्फ  2015 में ऐसे यदु्ध प्रभावित क्षेत्रों 
में 1 करोड़ 60 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। 

यह रिपोर्ट इन क्षेत्रों में रह रह ेबच्चों 
के बारे में कुछ और तथ्य सामने लाती 
ह–ै

1. विश्व भर में 7 करोड़ 50 लाख 
बच्चे तीन से अठारह वर्ष की आय ुके 
बीच किडरगार्डन या स्कू ल में दाखिल 
नहीं हो सके । यदु्ध के कारण डर के 
माहौल में इनकी पढ़ाई लगातार और 
नियमित ढंग से नहीं चल सकी। 

2. प्रतिदिन औसतन 4 स्कू ल या 
अस्पताल हथियारबंद ताकतों का 
निशाना बनते हैं। सिर्फ  अफगानिस्तान में 
2014 में 164 और इराक में 67 स्कू लों 
को निशाना बनाया गया। नाइजीरिया में 
बोको हरम नाम के इस्लामी कट्टरपंथी 

संगठन ने अब तक 1200 स्कू लों को 
तबाह कर दिया ह ैऔर 600 अध्यापकों 
का बेरहमी के साथ कत्ल कर चकुा ह।ै

3. सिर्फ  2015 दौरान सीरिया में 
यनूीसेफ के पास बच्चों के हकों की 
गम्भीर उल्लघनंा करने के 1500 केस 
रजिस्टर हुए। रिपोर्ट के अनसुार यह सिर्फ  
हो रह े ज़ुल्म का थोड़ा हिस्सा ही था। 
60% बच्चे या तो बम हमलों में मारे गये 
या बरुी तरह ज़ख्मी हो गये। एक तिहाई 
बच्चों को स्कू ल जाते समय रास्ते में 
शिकार बनाया गया। 

4. इन इलाकों में बहुत सारे बच्चे 
कई वर्ष स्कू ल में हाज़िर नहीं हो सके 
क्योंकि स्कू लों को तबाह कर दिया गया 
या रास्ते खतरे से खाली नहीं थे और कई 
बार तो किताबें और पैन खरीदने के लिए 

भी पैसे नहीं थे। इसी रिपोर्ट के अनसुार 
“5 वर्ष से छोटे लाखों सीरियन लड़के 
और लड़कियों को यदु्ध और हवाई 
हमलों के बिना और कुछ सोचते नहीं”।

5. हां यह भी वही बच्चे हैं जिनको 
कवि कलियाँ और नए खिले फूल कह 
कर अपनी कविता में रंग भरता ह।ै 
लेकिन अगर खिलने से पहले ही फूलों 
को कुचल दिया जाये, जब स्कू ल का 
रास्ता जंगली  भेड़ियों के बीच से होकर 
जाता हो और आसमान पर मडंराने वाले 
ज़हरीले नाग उन पर हमला करने को 
तैयार बैठे हों तो बचपन कितना भयंकर 
हो सकता ह ैयह हमारी सोच से भी बाहर 
ह।ै 

इन मलु्कों में यदु्ध के लिए 
साम्राज्यवादी मलु्क ही ज़िम्मेवार हैं जो 

प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़ा करके 
मनुाफा कमाने की दौड़ में बेकसरू और 
मासमू बच्चों को मारने से भी नहीं 
झिझकते। यदु्ध के उजाड़े गए इन लोगों 
को धरती के किसी टुकड़े पर शरण भी 
नहीं मिल रही और यरूोप भर की सरकारें 
इनको अपने-अपने मलु्कों में भी शरण 
देने को तैयार नहीं ह।ै 

ऐसे यदु्धों के अपराधों के लिए 
ज़िम्मेवार पूँजीवादी व्यवस्था से तो 
एक दिन महेनतकश लोग ज़रूर इसंाफ 
लेंगे पर सवाल हमारे सामने यह ह ैहम 
नौजवान ऐसे बर्बर व्यवस्था को उखाड़ 
कर नयी व्यवस्था बनाने के लिए कब 
आगे आयेंगे?

– सिकंदर

साम्राज्यी यदु्धों  की भेंट चढ़ता बचपन

(पेज 12 से आगे)
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... 
कुछ महीनों की लगातार 

बातचीत के बाद हम लोगों के बीच 
कुछ बनुियादी बातें साफ हो चकुी 
थीं। उसे सबसे बड़ी दिलचस्पी इस 
बात में पैदा हो गयी थी कि दगंे कैसे 
रोके जा सकते हैं। हम दोनों ये जानते 
थे कि दगंे पलुिस, पी.ए.सी. प्रशासन 
नहीं रोक सकता। दगंे साम्प्रदायिक 
पार्टियां भी नहीं रोक सकतीं, क्योंकि 
वे तो दगंों पर ही जीवित हैं। दगंों को 
अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ  लोग 
रोक सकते हैं।

'लेकिन लोग तो दगंे के जमाने 
में घरों में छिपकर बैठ जाते हैं।' उसने 
कहा।

'हां, लोग इसलिए छिपकर बैठ 
जाते हैं क्योंकि दगंा करने वालों 
के मकुाबले वो मतु्तहिद नहीं हैं. . 
.अकेला महससू करते हैं अपने को. . 
.और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। 
जबकि दगंा करने वो 'आरगेनाइज` 
होते हैं. . .लेकिन जरूरी ये ह ैकि दगंों 
के खिलाफ जिन लोगों को संगठित 
किया जाये उनमें हिदं-ूमसुलमान 
दोनों हों. . .और उनके ख्यालात इस 
बारे में साफ हों।'

'लेकिन ये काम करेगा कौन?'
'हम ही लोग, और कौन?'
'लेकिन कैसे?'
'अरे भाई, लोगों से बातचीत 

करके. . .मीटिगें करके. . .उनको 
बता-समझाकर . . .मैं कहता हू ं
शहर में हिदं-ूमसुलमानों का अगर 
दो सौ ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाये 
जो जान पर खेलकर भी दगंा रोकने 
की हिम्मत रखते हों तो दगंा करने 
वालों की हिम्मत परस्त हो जायेगी। 
तमु्हें मालमू होगा कि दगंा करने वाले 
बजुदिल होते हैं। वो किसी 'ताकत` 
से नहीं लड़ सकते। अकेले-दकेुले को 
मार सकते हैं, आग लगा सकते हैं, 
औरतों के साथ बलात्कार कर सकते 
हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाये 
कि सामने ऐसे लोग ह।ै जो बराबर की 
ताकत रखते हैं, उनमें हिदं ूभी हैं और 
मसुलमान भी, तो दगंाई सिर पर पैर 
रखकर भाग जायेंगे।'

वह मरेी बात से सहमत था और 
हम अगले कदम पर गौर करने की 
स्थिति में आ गये थे। मखु्तार इस 
सिलसिले में कुछ नौजवानों से मिला 
भी था।

कुछ साल के बाद हम दिल्ली में 
फिर साथ हो गये। मैं दिल्ली में धधंा 
कर रहा था और वह कनाट प्लेस की 
एक दकुान में काम करने लगा था 
और जब दिल्ली में दगंा हुआ और 

ये पता चला कि कस्साबपरुा भी बरुी 
तरह प्रभाव में ह ैतो मझु ेमखु्तार की 
फिक्र हो गयी। दसूरी तरफ मखु्तार 
के साथ जो कुछ घटा वह कुछ इस 
तरह था।. . .शाम का छ: बजा था। 
वह मशीन पर झकुा काम कर रहा 
था। दकुान मालिक सरदारजी ने उसे 
खबर दी कि दगंा हो गया ह ै और 
उसे जल्दी-से-जल्दी घर पहुचं जाना 
चाहिए।

पहाड़गंज में बस रोक दी गयी 
थी। क्योंकि आगे दगंा हो रहा था। 
पलुिस किसी को आगे जाने भी नहीं 
दे रही थी। मखु्तार ने मखु्य सड़क 
छोड़ दी और गलियों और पिछले 
रास्तों से आगे बढ़ने लगा। गलियां 

तक सनुसान थीं। पानी के नलों पर 
जहां इस वक्त चांव-चांव हुआ करती 
थी, सिर्फ  पानी गिरने की आवाज आ 
रही थी। जब गलियों में लोग नहीं 
होते तो कुत्ते ही दिखाई देते हैं। कुत्ते 
ही थे। वह बचता-बचाता इस तरह 
आगे बढ़ता रहा कि अपने मोहल्ले 
तक पहुचं जाये। कभी-कभार और 
कोई घबराया परेशान-सा आदमी 
लंबे-लंबे कदम उठाता इधर से उधर 
जाता दिखाई पड़ जाता। एक अजीब 
भयानक तनाव था जैसे ये इमारतें 
बारूद की बनी हुई हों और ये सब 
अचानक एक साथ फट जायेंगे। दरू से 
पलुिस गाड़ियों से सायरन की आवाजें 
भी आ रही थीं। कस्साबपरेु की तरफ 
से हल्का-हल्का धआु ं आसमान में 
फैल रहा था। न जाने कौन जल रहा 
होगा, न जाने कितने लोगों के लिए 
संसार खत्म हो गया होगा। न जाने 
जलने वालों में कितने बच्चे, कितनी 
औरतें होंगी। उनकी क्या गलती 
होगी? उसने सोचा अचानक एक बंद 
दरवाजे के पीछे से किसी औरत की 
पंजाबी में कांपती हुई आवाज गली 
तक आ गयी। वह पंजाबी बोल नहीं 
पाता था लेकिन समझ लेता था। और 
कह रही थी, बबल ू अभी तक नहीं 

लौटा। मखु्तार ने सोचा, उसके बच्चे 
भी घर के दरवाजे पर खड़े झिर्रियों 
से बाहर झांक रह े होंगे। शाहिदा 
उसकी सलामती के लिए नमाज पढ़ 
रही होगी। भइया छत पर खड़े गली 
में दरू तक देखने की कोशिश कर 
रह े होंगे। छत पर खड़े एक-दो और 
लोगों से पछू लेते होंगे कि मखु्तार तो 
नहीं दिखाई दे रहा ह।ै उसके दिमाग 
में जितनी तेजी से ये ख्याल आ रह े
थे उतनी तेज उसकी रफ़्तार होती 
जाती थी। सामने पीपल के पेड़ से 
कस्साबपरुा शरुू होता ह ैऔर पीपल 
का पेड़ सामने ही ह।ै अचानक भागता 
हुआ कोई आदमी हाथ में कनस्तर 
लिये गली में आया और मखु्तार 

को देखकर एक पतली गली में घसु 
गया। अब मखु्तार को हल्का-हल्का 
शोर भी सनुाई पड़ रहा था। पीपल के 
पेड़ के बाद खतरा न होगा, क्योंकि 
यहां से मसुलमानों की आबादी 
शरुू होती थी। ये सोचकर मखु्तार ने 
दौड़ना शरुू कर दिया। पीपल के पेड़ 
के पास पहुचंकर मडु़ा और उसी वक्त 
हवा में उड़ती कोई चीज उसके सिर से 
टकराई और उसे लगा कि सिर आग 
हो गया ह।ै दहकता हुआ अगंारा। 
उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया 
और भागता रहा। उसे ये समझने में देर 
नहीं लगी कि एसिड का बल्ब उसके 
सिर पर मारा गया ह।ै सर की आग 
लगातार बढ़ती जा रही थी और वह 
भागता जा रहा था। उसे लगा कि वह 
जल्दी ही घर न पहुचं गया तो गली में 
गिरकर बेहोश हो जायेगा और वहां 
गिरने का नतीजा उसकी लाश पलुिस 
ही उठाएगी। दोनों बच्चों के चहेरे 
उसकी नजरों में घमू गये।

दगंा खत्म होने के बाद मैं मखु्तार 
को देखने गया। उसके बाल भरेू जैसे 
हो गये थे और लगातार गिरते थे। सिर 
की खाल बरुी तरह जल गयी थी और 
ज़ख्म़ हो गये थे। एसिड का बल्ब 
लगने के बराबर ही भयानक दरु्घटना 

ये हुई थी कि जब वह घर पहुचंा था 
तो उसे पानी से सिर नहीं धोने दिया 
गया था। सबने कहा था कि पानी मत 
डालो। पानी डालने से बहुत गड़बड़ 
हो जायेगी। और वह खदु ऐसी हालत 
में नहीं था कि कोई फैसला कर 
सकता। आठ दिन कर्फ्यू चला था 
और जब वह डॉक्टर के पास गया था 
तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर 
वह फौरन सिर धो लेता तो इतने गहरे 
ज़ख्म़ न होते।

दगंे के बाद साम्प्रदायिक 
सद्भावना स्थापित करने के लिए 
सम्मेलन किये जाने की कड़ी में इन 
दगंों में तीन महीने बाद सम्मेलन हुआ। 
सम्मेलन में मैंने सोचा मखु्तार को ले 
चलना चाहिए। उसे एक दिन की छुट्टी 
करनी पड़ी और हम दोनों राजधानी 
की वास्तविक राजधानी- यानी 
राजधानी का वह हिस्सा जहां चौड़ी 
साफ सड़कें , सायादार पेड़, चमचमाते 
हुए फुटपाथ, उंच-ेउंच े बिजली के 
खम्बे और चिकनी-चिकनी इमारते 
हैं और वैसे ही चिकने-चिकने लोग 
हैं। मखु्तार भव्य इमारत में घसुने से 
पहले कुछ हिचकिचाया, लेकिन 
मरेे बहादरुी से आगे बढ़ते रहने की 
वजह से उसमें कुछ हिम्मत आ गयी 
और हम अदंर आ गये। अदंर काफी 
चहल-पहल थी। विश्वविद्यालयों के 
छात्र, अध्यापक, संस्थानों के विद्वान, 
बड़े सरकारी अधिकारी, दफ़्तरों में 
काम करने वाले लोग, सभी थे। उनमें 
से अधिकतर चहेरे देखे हुए थे। वे सब 
वामपंथी राजनीति या उसके जन-
संगठनों में काम करने वाले लोग थे। 
कहां कलाकार, लेखक, बदु्धिजीवी, 
पत्रकार, रंगकर्मी और संगीतज्ञ भी थे। 
परूी भीड़ में मखु्तार जैसे शायद ही 
चन्द रह ेहों या न रह ेहों, कहा नहीं 
जा सकता।

अदंर मचं पर बड़ा-सा बैनर 
लगा हुआ था। इस पर अगं्रेजी, हिदंी 
और उर्दू में 'साम्प्रदायिकता विरोधी 
सम्मेलन` लिखा था। मझु ेयाद आया 
कि वही बैनर ह ैजो चार साल पहले 
हुए भयानक दगंों के बाद किये गये 
सम्मेलन में लगाया गया था। बैनर पर 
तारीखों की जगह पर सफेद  कागज 
चिपकाकर नयी तारीखें लिख दी गयी 
थीं। मचं पर जो लोग बैठे थे वे भी वही 
थे जो पिछले और उससे पहले हुए 
साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलनों में 
मचं पर बैठे हुए थे। सम्मेलन होने की 
जगह भी वही थी। आयोजक भी वही 
थे। मझु ेयाद आया। पिछले सम्मेलन 
के एक आयोजक से सम्मेलन के बाद 
मरेी कुछ बातचीत हुई थी और 

मैंने कहा था कि दिल्ली के सर्वथा 
भद्र इलाके में सम्मेलन करने तथा 
ऐसे लोगों को ही सम्मेलन में बलुाने 
का क्या फायदा ह ैजो शत-प्रतिशत 
हमारे विचारों से सहमत हैं। इस पर 
आयोजक ने कहा था कि सम्मेलन 
मज़दरू बस्तियों, घनी आबादियों 
तथा उपनगरीय बस्तियों में भी होंगे। 
लेकिन मझु ेयाद नहीं कि उसके बाद 
ऐसा हुआ हो।

हाल में सीट पर बैठकर मखु्तार 
ने मझुसे यही बात कही। वह बोला 
'इनमें तो हिदं ूभी हैं और मसुलमान 
भी।'

मैंने कहा, 'हां!'
वह बोला, 'अगर ये सम्मेलन 

कस्साबपरुा में करते तो अच्छा था। 
वहां के मसुलमान ये मानते ही नहीं 
कि कोई हिदं ू उनसे हमदर्दी रख 
सकता ह।ै'

'वहां भी करेंगे. . .लेकिन अभी 
नहीं।' तभी कार्यवाही शरुू हो चकुी 
थी। संयोजक ने बात शरुू करते हुए 
साम्प्रदायिक शक्तियों की बढ़ती 
हुई ताकत तथा उसके खतरों की 
ओर संकेत किया। यह भी कहा 
कि जब तक साम्प्रदायिकता को 
समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक 
जनवारी शक्तियां मजबतू नहीं हो 
सकतीं। उन्होंने यह आश्वासन भी 
दिया कि अब सब संगठित होकर 
साम्प्रदायिक रूपी दतै्य से लडेंगे। इस 
पर लोगों ने जोर की तालियां बजायीं 
और सबसे पहले अल्पसंख्यकों के 
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को 
बोलने के लिए आमतं्रित किया। 
उप-कुलपति आई.ए.एस. सर्विसेज 
में थे। भारत सरकार के उंच ेओहदों 
पर रह ेथे। लंबा प्रशासनिक अनभुव 
था। उनकी पत्नी हिदं ूथी। उनकी एक 
लड़की ने हिदं ूलड़के से विवाह किया 
था। लड़के की पत्नी अमरीकन थी। 
उप-कुलपति के प्रगतिशील और 
धर्म निरपेक्ष होने में कोई संदेह न था। 
वे एक ईमानदार और प्रगतिशील 
व्यक्ति के रूप में सम्मानित थे। उन्होंने 
अपने भाषण में बहुत विद्वत्तापरू्ण ढंग 
से साम्प्रदायिकता की समस्या का 
विश्लेषण किया। उसके खतरनाक 
परिणामों की ओर संकेत किये और 
लोगों को इस चनुौती से निपटने को 
कहा। कोई बीस मिनट तक बोलकर 
वे बैठ गये। तालियां बजीं।

मखु्तार ने मझुसे कहा, 'प्रोफेसर 
साहब की समझ तो बहुत सही ह।ै'

'हां, समझ तो उन सब लोगों की 
बिलकुल सही ह ैजो यहां मौजदू हैं।'

t+[+e
असग़र वजाहत  की कहानी के कुछ अशं
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'तो फिर?'
तब तक दसूरे वक्ता बोलने लगे 

थे। ये एक सरदार जी थे। उनकी उम्र 
अच्छी-खासी थी। स्वतंत्रता सेनानी 
थे और दसियों साल पहले पंजाब 
सरकार में मतं्री रह चकेु थे। उन्होंने 
अपने बचपन, अपने गांव और 
अपने हिदं,ू मसु्लिम, सिक्ख दोस्तों 
के संस्मरण सनुाये। उनके भाषण के 
दौरान लगभग लगातार तालियां 
बजती रहीं। फिर उन्होंने दिल्ली के 
हालिया दगंों पर बोलना शरुू किया।

मखु्तार ने मरेे कान में कहा, 
'सरदार जी दगंा कराने वालों के नाम 
क्यों नहीं ले रह े हैं? बच्चा-बच्चा 
जानता ह ैदगंा किसने कराया था।'

मैंने कहा, 'बचपने वाली बातें न 
करो। दगंा कराने वालों के नाम ले 
दिये तो वे लोग इन पर मकुदमा ठोक 
देंगे।'

'तो मकुदम ेके डर से सच बात न 
कही जाये?'

'तमु आदर्शवादी हो। 
आइडियलिस्ट. . .।'

'ये क्या होता ह?ै' मखु्तार बोला।
'अरे यार, इसका मकसद दगंा 

कराने वालों के नाम गिनाना तो ह ै
नहीं।'

'फिर क्या मकसद ह ैइनका?'
'बताना कि फिरकापरस्ती कितनी 

खराब चीज ह ैऔर उसके कितने बरेु 
नतीजे होते हैं।'

'ये बात तो यहां बैठे सभी लोग 
मानते हैं। जब ही तो तालियां बजा 
रह ेहैं।'

'तो तमु क्या चाहते हो?'
'ये दगंा करने वालों के नाम 

बतायें।' मखु्तार की आवाज तेज हो 
गई। वह अपना सिर खजुलाने लगा।

'नाम बताने से क्या फायदा 
होगा?'

'न बताने से क्या फायदा होगा?'
स्वतंत्रता सेनानी का भाषण जारी 

था। वे कुछ किये जाने पर बोल रह ेथे। 
इस पर जोर दे रह े थे कि इस लड़ाई 
को गलियों और खेतों में लड़ने की 
जरूरत ह।ै स्वतंत्रता सेनानी के बाद 
एक लेखक को बोलने के लिए बलुाया 
गया। लेखक ने साम्प्रदायिकता के 
विरोध में लेखकों को एकजटु होकर 
संघर्ष करने की बात उठाई।

'तमु मझु एक बात बताओ,' 
मखु्तार ने पछूा।

'क्या?'
'जब दगंा होता ह ैतो ये सब लोग 

क्या करते हैं?'
मैं जलकर बोला, 'अखबार पढ़ते 

हैं, घर में रहते हैं और क्या करेंगे?'
'तब तो इस जबुानी जमा-खर्च 

का फायदा क्या ह?ै'
'बहुत फायदा ह,ै बताओ?'
'भाई, एक माहौल बनता ह,ै 

फिरकापरस्ती के खिलाफ।'
'किन लोगों में? इन्हीं में जो पहले 

से ही फिरकापरस्ती के खिलाफ हैं? 
तमु्हें मालमू ह ै दगंों के बाद सबसे 
पहले हमारे मोहल्ले में कौन आये 
थे?'

'कौन?'
'तबलीगी जमात और जमाते-

इस्लामी के लोग. . .उन्होंने लोगों को 
आटा-दाल, चावल बांटा था, उन्होंने 
दवाए ंभी दी थीं। उन्होंने कर्फ्यू पास 
भी बनवाये थे।'

'तो उनके इस काम से तमु 
समझते हो कि वे फिरकापरस्ती के 
खिलाफ हैं।'

'हों या न हों, दिल कौन जीतेगा. . 
.वही जो मसुीबत के वक्त हमारे काम 
आये या जो. . .'

मैं उसकी बात काटकर बोला, 
'खरै बाद में बात करेंगे, अभी सनुने 
दो।'

कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, 
'बात ये ह ैयार कि इन लोगों के पास 
इतनी ताकत नहीं ह ैकि दगंों के वक्त 

बस्तियों में जायें।'
'इनके पास उतनी ताकत नहीं ह ै

और जमाते इस्लामी के पास ह?ै'
मैं उस वक्त उसके इस सवाल का 

जवाब न दे पाया। मैंने अपनी पहली 
ही बात जारी रखी, 'जब इनके पास 
ज्यादा ताकत आ जायेगी तब ये 
दगंाग्रस्त इलाकों में जा सकें गे, काम 
कर सकें गे।'

'उतनी ताकत कैसे आयेगी?'
'जब ये वहां काम करेंगे।'
'पर अभी तमुने कहा कि इनके 

पास उतनी ताकत ही नहीं ह ैकि वहां 
जा सकें . . .फिर काम कैसे करेंगे?'

'तमु कहना क्या चाहते हो?'
'मतलब यह ह ै कि इनके पास 

इतनी ताकत नहीं ह ैकि ये दगंे क बाद 
या दगंे के वक्त उन बस्तियों में जा 
सकें  जहां दगंा होता ह,ै और ताकत 
इनके पास उसी वक्त आयेगी जब ये 
वहां जाकर काम करेंगे. . .और जा 
सकते नहीं।'

'यार, हर वक्त दगंा थोड़ी होता 
रहता ह,ै जब दगंा नहीं होता तब 

जायेंगे।'
'अच्छा ये बताओ, जमाते 

इस्लामी के मकुाबले इन लोगों को 
कमजोर कैसे मान रह े हो. . .इनके 
तो एम.पी. हैं, दो तीन सबूों में इनकी 
सरकारें हैं, जबकि जमाते इस्लामी 

का तो एक एम.पी. भी नहीं।'
मैं बिगड़कर बोला, 'तो तमु ये 

साबित करना चाहते हो कि ये झठेू, 
पाखडंी, कामचोर और बेईमान लोग 
हैं?'

'नहीं, नहीं, ये तो मैंने बिलकुल 
नहीं कहा!' वह बोला।

'तमु्हारी बात से मतलब तो यही 
निकलता ह।ै'

'नही, मरेा ये मानना नहीं ह।ै'
मैं धीरे-धीरे उसे समझाने लगा, 

'यार, बात दरअसल ये ह ै कि हम 
लोग खदु मानते हैं कि काम जितनी 
तेजी से होना चाहिए, नहीं हो रहा 
ह।ै धीरे-धीरे हो रहा ह,ै लेकिन पक्के  
तरीके से हो रहा ह।ै उसमें टाइम तो 
लगता ही ह।ै'

'तमु ये मानते होगे कि 
फिरकापरस्ती बढ़ रही ह।ै'

'हां।'
'तो ये धीरे-धीरे जो काम हो रहा 

ह ैउनका कोई असर नहीं दिखाई पड़ 
रहा ह,ै हां फिरकापरस्ती जरूरी दिन 
दनूी रात चौगनुी स्पीड से बढ़ रही ह।ै'

'अभी बाहर निकलकर बात 
करते हैं।' मैंने उसे चपु करा दिया।

इस बीच चाय सर्व की गयी। 
आखिरी वक्ता ने समय बहुत जो 
जाने और सारी बातें कह दी गयी हैं, 
आदि-आदि कहकर अपना भाषण 
समाप्त कर दिया। हम दोनों थोड़ा 
पहले ही बाहर निकल आये। सड़क 
पर साथ-साथ चलते हुए वह बोला, 
'कोई ऐलान तो किसी को करना 
चाहिए था।'

'कैसा ऐलान?'
'मतलब ये ह ै कि अब ये किया 

जायेगा, ये होगा।'
'अरे भाई, कहा तो गया कि 

जनता के पास जायेंगे, उसे संगठित 
और शिक्षित किया जायेगा।'

'कोई और ऐलान भी कर सकते 
थे।'

'क्या ऐलान?'
'प्रोफेसर साहब कह सकते थे कि 

अगर फिर दिल्ली में दगंा हुआ तो वे 
भखू हड़ताल पर बैठ जायेंगे। राइटर 
जो थे वो कहते कि फिर दगंा हुआ तो 
वे अपनी पद्मश्री लौटा देंगे। स्वतंत्रता 
सेनानी अपना ताम्रपत्र लौटाने की 
धमकी देते।' उसकी बात में मरेा 
मन खिन्न हो गया और मैं चलते-
चलते रुक गया। मैंने उससे पछूा, 'ये 
बताओ, तमु्हें इतनी जल्दी, इतनी 
हड़बड़ी क्यों ह?ै'

वह मरेे आगे झकुा। कुछ बोला 
नहीं। उसने अपने सिर के बाल हटाये। 
मरेे सामने लाल-लाल जख्म थे जिसे 
ताजा खनू रिस रहा था।
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के दमन में बेतहाशा बढ़ोतरी हुयी 
ह।ै साफ़ ह ैकि एक दिन की हड़ताल 
का मकसद होता ह ैमज़दरूों के भीतर 
पनप रह ेगसु्से को थोड़ा-थोड़ा करके 
निकालना ताकि मज़दरूों का गसु्सा 
ज्वालामखुी के समान फट न पड़े। इस 
भमूिका को तमाम नव क्रान्तिकारी 
और 'इकंलाबी' कें द्र इस मनैेजमेंट में 
भी भागीदार हैं। 

हमारा मनना ह ै कि हड़ताल 
मज़दरू वर्ग का एक बहुत ताकतवर 
हथियार ह ै जिसका इस्तेमाल बहुत 
तैयारी और सझूबझू के साथ किया 
जाना चाहिए। हड़ताल का मतलब 
होता ह ैपूँजीवादी उत्पादन का चक्का 

जाम करना। लेकिन ऐसी एकदिनी 
रस्मों से पूँजीवाद की सेहत पर कोई 
फर्क  नहीं पड़ता बल्कि उलटे इस रस्म 
को भारतीय पूँजीवाद ने सहयोजित 
कर लिया ह।ै मज़दरूों को आज अपने 
हकों की हिफाज़त के लिए जझुारू 
संघर्ष की लंबी तैयारी करनी होगी। 
अगर हम एकजटु होकर संघर्ष करें 
तो अपने हक़ हासिल कर सकते हैं 
लेकिन संघर्ष के नाम पर एक दिन की 
रस्मी कवायद से पूँजीवाद के राक्षस 
को खजुली तक नहीं होती।

(पेज 15 पर जारी)

2 सितम्बर की हड़ताल जैसे वार्षिक 
अनषु्ठानो ंसे क्या होगा?31 जलुाई, कैथल। नौजवान भारत 

सभा (हरि‍याणा) द्वारा शहीद उधमसि‍ंह 
के 76वें शहादत दि‍वस व कलम के 
सि‍पाही मुशंी प्रेमचन्द के 136 वें 
जन्मदि‍वस के अवसर पर देशभक्त 
यादगारी जलुसू नि‍काल गया। नौभास 
की आरे रमशे, अजय व जगवि‍न्दर ने 
सभा को सम्बोधि‍त कि‍या। वक्ताओ ंने 
कहा कि आज देश में नौजवानों के बीच 
हमें अपनी क्रान्ति‍कारी वि‍रासत को 
लेकर जाने की जररूत ह ैक्योंकि‍ वर्तमान 
समाज साफ तौर शहीदों के सपनों 
का समाज नहीं ह,ै आज परेू देश की 
महेनतकश जनता महगँाई, बेरोजगारी 
और लटू से त्रस्त ह,ै आये दि‍न गरीब 
दलि‍तों-अल्पसंख्यकों के खि‍लाफ हि‍ंसा 
बढ़ती जा रही ह।ै ऐसे में नौजवानों को 
शहीदों के सपने, समतामलूक समाज 
को बनाने का संकल्प लेना होगा। 

नरवाना के गाँव धमतान साहिब 

के सरस्वती सीनियर सेकें डरी स्कू ल 
में निबन्ध लेखन और चित्रकला 
प्रतियोगिता का आयोजन किया. अलग-
अलग स्कू लों के लगभग 50 विधार्थियों 
ने इसमें भाग लिया। नौभास के रमशे ने 
कहाकि 7 वर्ष की आय ुके बाद उधम 
सिह का पालन पोषण अनाथालय में 
हुआ लेकिन जलियांवाला हत्याकाण्ड 
का बदला लेकर देश का दाग धोने 
के जनुनू में वो अपनी तमाम बाधाओ ं
को पार करते हुए लंदन तक पहुचं े
और वहां पर माइकल ओ डायर को 
ढेर किया। और इसी जनुनू ने प्रेमचन्द 
की लेखनी को निरंतर गतिमान रखा। 
प्रिंसिपल नथीराम ने बताया कि सच्चा 
लेखक वही ह ैजिसकी कलम जनता के 
संघर्षों से वास्ता रखे न कि कमरे में बंद 
बदु्धिजीवी। प्रेमचन्द ने सरकारी नौकरी 
छोड़कर जनता के संघर्षो से नाता जोड़ा. 
उनकी कलम ने पराधीनता, महिला 

उत्पीडन, जातिवाद, साम्प्रदायिकता 
के खिलाफ़ खलुकर बोला और तमाम 
कुप्रथाओ ं पर मखुर होकर हमला 
किया। जबकि आज के अधिकतर 
बदु्धिजीवी नेता मतं्रियों और सरकारों की 
चाटुकारीता में माहिर हैं और जनता से 
दगाबाजी करते हैं. आज भी हमारे सामने 
तमाम समस्याए हैं। नौजवान भारत सभा 
देश के नौजवानों को आह्वान करती ह ै
कि आज़ फिर से देश को जात-धर्म के 
नाम पार बाँटा जा रहा ह।ै हमें उधम सिंह 
और प्रेमचन्द का सन्देश देश के कोने 
कोने तक लेके जाना होगा और जात-
धर्म के नाम पर लड़ाने वाली ताकतों को 
महुतोड़ जवाब देना होगा। प्रेमचन्द की 
कलम हमें उठानी होगी।

– बिगुल सवंाददाता

शहीद ऊधमसि‍ंह पार्क  में शहीदो ंके सपनो ंको पूरा करने का संकल्प लि‍या
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पँूजीवाद और स्वास्थ्य सेवाओ ंकी बीमारी

(पेज 7 पर जारी)

भारतीय संविधान के भाग 3, 
आर्टिकल 21 में एक मलूभतू अधिकार 
दिया गया ह ै जिसको “जीवन की रक्षा 
का अधिकार” कहा जाता ह,ै और साथ 
ही संविधान में वर्णित राज्य के नीति 
निर्देशक तत्वों में “पोषाहार स्तर और 
जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक 
स्वास‍्थ‍्य को सधुार करने का राज‍्य का 
कर्तव्य” की बात कही गयी ह।ै इस प्रकार 
हमारे देश के हर नागरिक के जीवन 
और स्वास्थ्य की रक्षा और देखभाल 
की जिम्मेदारी सीधे तौर सरकार की ह।ै 
लेकिन असल में होता इसका उल्टा ह।ै 
सरकार लगातार लोक स्वास्थ्य से हाथ 
खींचती जा रही ह ैऔर देश की जनता 
का स्वास्थ्य खनूचसु ूपूँजीपतियों के हाथ 
में आता जा रहा ह।ै आइये देखते हैं कि 
कैसे भारत में पूँजीवादी व्यवस्था मनुाफे 
के लिए लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी 
के साथ खिलवाड़ कर रही ह।ै

 सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधनुिक 
इतिहास भारत में ब्रिटिश काल से 
शरुू होता ह ै जब अगं्रेजों ने भारत में 
अपना शासन सदुृढ़ करने के लिए अन्य 
चीजों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के 
लिए भी कुछ प्रावधान शरुू किये थे। 
लेकिन अगं्रेजों को एक गलुाम देश के 
स्वास्थ्य की कोई खास चितंा नहीं थी 
और इस परेू कालखडं के दौरान भारत 
एक बीमार और कुपोषित देश बना रहा। 
आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेततृ्व में 
पूँजीपति वर्ग के हाथ में जब सत्ता आई 
तो पहली पंचवर्षीय योजना के अतंर्गत 
सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी सरकार के 
कार्यक्रम में शामिल किया गया। जैसा 
कि ऊपर जिक्र हुआ ह ैकि संविधान के 
तहत लोक स्वास्थ्य को भी सरकार का 
कर्तव्य माना गया था। यह वह दौर था 
जब परूी दनुिया में कल्याणकारी राज्य 
के कीन्सियाई फ़ॉर्मूले को लाग ूकिया जा 
रहा था ताकि पूँजीवाद की फटी चादर 
में कुछ पैबंद लगा कर काम चलाया जा 
सके। सो भारत में भी, दिखावे के तौर 
पर ही सही, कुछ कल्याणकारी काम 
शरुू किये गए। लेकिन 1980 का दशक 
आते आते कींसियाई फ़ॉर्मूले की फंूक 
निकलने लगी। लगातार जारी पूँजीवादी 
संकट के चलते परूी दनुिया की पूँजीवादी 
सरकारें जनकल्याणकारी कामों से 
हाथ खींचने लगी और परूी दनुिया में 
“भमूडंलीकरण” और “नवउदारीकरण” 

की नीतियाँ शरुू हुई। अधिकतर देशों 
के साथ भारत में भी 1990 के दशक 
की शरुुआत में आर्थिक सधुारों के नाम 
पर इन नीतियों की शरुुआत की गई, जो 
पिछले दो दशकों से लगातार तेज होती 
चली जा रही हैं।

अभी तक परूी दनुिया में जन 
स्वास्थ्य को देखने वाली संस्था 
“विश्व स्वास्थ्य संगठन” थी। लेकिन 
भमूडंलीकरण के साथ ही इस क्षेत्र 
में नए खिलाडियों “विश्व बैंक” और 
“विश्व व्यापार संगठन” का प्रवेश होता 
ह।ै इन संस्थाओ ंके आगमन के बाद से 
दनुिया भर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों 
में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भमूिका 
कम से कमतर होती चली गयी और 
इन संस्थाओ ं की भमूिका बढती चली 
गई। 1987 में विश्व बैंक “financing 
health services in developing 
countries” यानि “विकासशील देशों 
में स्वास्थ्य सेवाओ ं के वित्तपोषण” के 
नाम से एक नई स्कीम लेकर आया। 
विश्व बैंक ने इस स्कीम के तहत ये 
सझुाव दिए थे:- 

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ ंमें 
मरीज द्वारा किये जाने वाले भगुतान की 
राशी को बढाया जाये, 

2. निजी स्वास्थ्य बीमा को 
विकसित किया जाये, 

3. निजी क्षेत्र की भमूिका को 
स्वास्थ्य सेवाओ ंमें बढ़ाया जाये, और 

4. सरकारी स्वास्थ्य सेवाओ ं का 
विकें द्रीकरण किया जाये।

विश्व बैंक ने 1993 में अपनी वैश्विक 
विकास रिपोर्ट में “ स्वास्थ्य में निवेश” 
के नाम पर ये सभी सझुाव और अधिक 
परिष्कृ त रूप में प्रस्तुत किये और तमाम 
कर्जदार देशों, जो नवउदारीकरण की 
नीतियों को लाग ूकरने के चलते इसके 
कर्ज तले आ गए थे, को ये सझुाव 
मानने और लाग ू करने पर मजबरू कर 
दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओ ं
को अधिकारिक रूप से “सार्वजनिक 
सेवा” की जगह “माल” के रूप में बदल 
दिया गया। और इस तरह परूी दनुिया में 
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भमूिका कम 
से कमतर होती चली गयी और निजी 
क्षेत्र का दखल अधिक से अधिक होता 
चला गया।

भारत की बात की जाये तो 
पिछले दो दशक में आर्थिक सधुारों 

और नवउदारवादी नीतियों के चलते 
यहाँ हर क्षेत्र की तरह जनस्वास्थ्य की 
हालत भी खस्ता हो चकुी ह।ै विश्व बैंक 
और विश्व व्यापार संगठन के हस्तक्षेप 
के कारण पिछले कुछ सालों में जो 
महत्वपरू्ण परिवर्तन आये हैं उनकी हम 
संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 
जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से सरकार 
द्वारा हाथ खींचा जा रहा ह ैऔर साथ 
ही छोटे छोटे टेस्टों के लिए भी मरीज 
से पैसे वसलेू जा रह ेहैं। इसके बावजदू 
भी सरकारी अस्पतालों में बहुदा कोई 
सवुिधा नहीं होती ह ै या फिर उसके 
लिए इतंजार ही इतना करना पड़ता ह ै
कि हार कर मरीज को प्राइवेट अस्पताल 
जाना पड़ता ह,ै जहाँ खर्चा इतना होता 
ह ै कि गरीब आदमी उसको वहन नहीं 
कर पाता। लेकिन इतना काफी नहीं था। 
इसके साथ ही सरकार “स्वास्थ्य बीमा” 
के रूप में एक और स्कीम लेकर आई 
ह ैजो कुछ और नहीं बल्कि पूँजीवादी 
सरकार द्वारा आम जनता से किया गया 
एक घिनौना मजाक ह।ै साफ सी बात 
ह,ै अगर स्वास्थ्य सेवाए ँ सरकार द्वारा 
मफु्त में उपलब्ध करवाई जाए,ँ जोकि 
परूी तरह से संभव ह,ै तो स्वास्थ्य बीमा 
की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाहिर ह ैकि 
सरकार की नियत ही नहीं ह।ै तीसरा 
सरकार लगातार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र 
की भागीदारी को बढाती जा रही ह।ै अब 
पूँजीपति तो कोई भी काम मनुाफे के 
लिए ही करता ह ैतो साफ ह ैकि स्वास्थ्य 
सेवाए ँ महगँी तो होनी ही हैं। परिणाम 
हमारे सामने ह।ै इससे भी आगे बढ़ते हुए 
सरकार स्वास्थ्य सेवाओ ंके प्रबंधन से 
भी पीछे हट रही ह ैऔर यह जिम्मेदारी 
भी स्थानीय संस्थाओ ं को, जिनमें बड़े 
पैमाने पर साम्राज्यवाद के टुकड़खोर गैर 
सरकारी संगठन यानि एनजीओ शामिल 
हैं, को सौंपती जा रही ह।ै

बहरहाल बात करते हैं स्वास्थ्य 
सेवाओ ं में निवेश होने वाले सरकारी 
पैसे की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 
सिफारिशों में अनसुार किसी भी देश को 
अपने सकल घरेल ूउत्पाद यानि जीडीपी 
का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा 
स्वास्थ्य में लगाना चाहिए। क्या आप 
जानते हैं भारत में यह कितना होता ह?ै 
भारत में पिछले दो दशक से लगातार यह 

1 प्रतिशत के आसपास रहा ह।ै 11वीं 
पंचवर्षीय योजना में 2 प्रतिशत का 
लक्ष्य रखा गया था। लगाया गया केवल 
1.09 प्रतिशत. 12वीं योजना के पहले 
सरकार ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का 
एक ग्रुप बनाया था जिसने इस योजना 
में स्वास्थ्य सेवाओ ंके लिए जीडीपी का 
2.5 प्रतिशत निवेश करने की सिफारिश 
की थी लेकिन सरकार द्वारा लक्ष्य रखा 
सिर्फ  1.58 प्रतिशत। साफ ह ैकि सरकार 
भले ही पूँजीपतियों को कई कई लाख 
करोड़ की रियायतें और अनदुान दे दे, 
लेकिन जनता के लिए उसके पास पैसे 
की कमी हमशेा रहती ह।ै जाहिर ह ैभारत 
सरकार स्वास्थ्य सेवाओ ं में पैसा खर्च 
नहीं करना चाहती। अब अगर सरकार 
किसी क्षेत्र में निवेश से हाथ खींचती 
ह ैतो इसका सीधा मतलब होता ह ैकि 
उस क्षेत्र में अब निजी कंपनियां निवेश 
करेंगी। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओ ं
में निजी क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश 
कुल निवेश का 75 प्रतिशत ह।ै यह परूी 
दनुिया में स्वास्थ्य सेवाओ ं के अतंर्गत 
निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी भागीदारियों 
में से एक ह।ै इस तरह ये कंपनियां इस 
देश के आम आदमी के स्वास्थ्य की 
एवज में मोटा मनुाफा कूट रही हैं। अब 
जबकि निजी कंपनियों का लक्ष्य ही 
मनुाफा ह ैतो उनको बीमारियों के बचाव 
और रोकथाम यानि प्राथमिक स्वास्थ्य 
सेवाओ ं में कोई दिलचस्पी नहीं होती, 
ये केवल बीमारियाँ हो जाने पर महगंा 
इलाज महुयैा कराती हैं। 

इसके चलते भारत का पहले 
से ही जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 
ढांचा बिलकुल ही बैठ चकुा ह।ै भारत 
में हर तीस हजार की आबादी पर एक 
प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्र, हर एक लाख 
की आबादी पर 30 बेड वाले एक 
सामदुायिक स्वास्थ्य कें द्र और हर सब 
डिविजन पर एक 100 बेड वाले सामान्य 
अस्पताल का प्रावधान ह ैजो कभी परूा 
ही नहीं हुआ। उस पर भी पिछले दो 
दशक में भारत की आबादी तो बढ़ी ह ै
लेकिन स्वास्थ्य केन् द्रों में उसके अनपुात 
में नगण्य वदृ्धि हुई ह।ै सरकारी स्वास्थ्य 
केन् द्रों की भारी कमी के कारण गरीब 
आबादी को मजबरून प्राइवेट डॉक्टरों के 
पास अपनी जेब कटवानी पड़ती ह।ै जैसा 
कि हम जिक्र कर चकेु हैं कि मनुाफे की 
हवस के चलते निजी क्षेत्र की दिलचस्पी 

प्राथमिक स्वास्थ्य में कभी नहीं होती, 
वे केवल ततृीयक स्वास्थ्य सेवाओ ं
यानि बड़े अस्पतालों में निवेश करते 
हैं, जबकि देश की महेनतकश आबादी 
अधिकतर संक्रामक रोगों से जझूती ह ै
जिनमें तरंुत प्राथमिक सेवा की जरूरत 
होती ह।ै दसूरा इन निजी और कॉर्पोरेट 
अस्पतालों का खर्चा इतना ज्यादा होता 
ह ै कि गरीब महेनतकश ही नहीं बल्कि 
एक आम मध्यवर्गीय व्यक्ति भी इसको 
वहन नहीं कर सकता। नतीजन उसको या 
तो मरना पड़ता ह ैया फिर कर्जे में डूबना 
पड़ता ह।ै कुछ अध्ययनों के अनसुार 
बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्चों 
के चलते भारत में हर साल लगभग चार 
करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीच ेचले 
जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से 
पहले सभी को स्वास्थ्य सेवाए ँदेने का 
वादा किया था। सत्ता में आने पर मोदी 
सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य 
सेवा सिस्टम बनाने की योजना भी बनाई 
थी लेकिन 2015 में फण्ड की कमी का 
बहाना बना कर इस योजना को ठन्डे 
बस्ते में डाल दिया गया और अन्य वादों 
की तरह यह भी एक चनुावी जमुला 
सिद्ध हुआ। जले पर नमक छिडकते 
हुए 2015 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य पालिसी 
में तो सरकार ने खलेुतौर पर स्वास्थ्य 
सेवाओ ंके निजीकरण की बात पर जोर 
दिया ह।ै इसके लिए सरकार का शिगफूा 
ह ै “प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप”, 
जिसमें इफं्रास्ट्रक्चर और पैसा सरकार 
यानि देश की जनता का और मनुाफा 
पूँजीपतियों का होगा। दलील दी गयी 
ह ै कि गरीब आदमी को इससे उच्च 
श्रेणी की स्वास्थ्य सवुिधाए ँ मिलेंगी, 
जबकि सच्चाई इससे कोसों दरू ह।ै 
गरीब आदमी को सिर्फ  ठोकर मिलती 
ह,ै या फिर मिलती ह ैबीमारी से मतृ्यु। 
2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 
निर्देश दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों 
में 10 प्रतिशत बिस्तर गरीब मरीजों 
के लिए मफु्त होने चाहिए। इसके लिए 
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों 
को नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ 
ह.ै लेकिन इस बात से इन अस्पतालों के 
मालिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 
अस्पताल अपने बिस्तरों को खाली रख 
लेते हैं लेकिन गरीबों को कभी भर्ती नहीं 
करते। हाँ अगर कोई पैसे देकर इलाज 

डॉ. नवमीत

1991 से उदारीकरण, निजीकरण 
और वैश्वीकरण की नीतियों को ज़ोर-
शोर से लाग ूकरने की शरुुआत के समय 
ही प्रचार किया जा रहा ह ैकि इन नीतियों 
के कारण ऊपरी वर्गों की आमदनी 
बढ़ेगी और यही खशुहाली रिस-रिस 
कर निचलें वर्गों तक भी पहुचँगेी। मगर 
इतने सालों की असलियत यही ह ै कि 
ऊपरी  वर्ग और अमीर होते जा रह ेहैं 
जबकि आम लोगों के लिए हालात बद 
से बदत्तर होती जा रही ह।ै 

हाल में जारी नये आकँड़े पूँजीवादी 
व्यवस्था की इन नीतियों की सच्चाई 

को और नंगा कर देते हैं। ‘वर्ल्ड वैल्थ’ 
और फोर्ब्स द्वारा जारी दो रिपोर्टों में 
बताया गया ह ै कि भारत में इस समय 
कुल 2.36 लाख करोड़पति हैं जिनकी 
कुल संपत्ति 10 लाख करोड़ से भी 
अधिक ह ै और यह हिस्सा बहुत तेज़ी 
से बढ़ रहा ह।ै आने वाले 10 वर्षों तक 
इन करोड़पतियों की गिनती दगुनुी से 
भी अधिक हो जायेगी, अर्थात ्भारत में 
2025 तक 5.54 लाख करोड़पति होंगे।  
2008 से विश्व अर्थव्यवस्था एक गहरे 
संकट का  शिकार ह ै जिससे यह अब 
तक उबर नहीं सकी ह।ै भारत के हुक्मरान 

भी विश्व भर की सरकारों की तरह 
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन आदि पर होने 
वाले खर्च में कटौती कर रह ेहैं पर इसी 
दौरानी मतलब 2008 से 2016 के बीच 
भारत में करोड़पतियों की गिनती 55% 
बढ़ी ह।ै इसका साफ मतलब यह ह ैकि 
आम लोग तो आर्थिक संकट का सारा 
बोझ झले रह ेहैं पर इन पूँजीपतियों की 
अय्याशी और ठाठबाट दिनोंदिन बढ़ते 
जा रह ेहैं। इन धन्नासेठों की अमीरी का 
मखु्य स्त्रोत शयेर बाज़ार जैसी सट्टेबाज़ी 
से होने वाली आमदनी ह।ै सरकार इनको 
जो रियायतें, सब्सिडियां, कर्ज़े आदि 

देती ह,ै उसका बड़ा हिस्सा ये शयेर 
बाज़ार में लगा देते हैं। हम देखते हैं कि 
भिन्न-भिन्न सरकारों के समय में भी इन 
धन्नासेठों की आमदनी लगातार बढ़ती 
गयी ह,ै चाह े कांग्रेस हो या भाजपा 
या कोई और। क्योंकि सभी पार्टियों 
की नीतियाँ  पूँजीवाद के पक्ष में ही हैं। 
इसलिए परूरी व्यवस्था को बदले बिना 
सिर्फ  सरकारें बदलने का ना तो कोई 
नतीजा निकला ह ैऔर ना निकलेगा।

जहां एक ओर तो आम लोग अपने 
बच्चों की शिक्षा को लेकर भी चितंित 
हैं कि अगर कोई घर में बड़ी बीमारी का 

शिकार हो जाये तो उसके इलाज पर वर्षों 
की कमाई लग जाती ह ैवहीं दसूरी ओर 
भारत के धन्नासेठ दिनों-दिन अमीर होते 
जा रह ेहैं और सरकारें भी अपनी नीतियों 
द्वारा उनकी परूी सेवा करती रहती हैं। 
यह पूँजीवादी व्यवस्था लोगों से उनकी 
बनुियादी ज़रूरतें भी दिनों-दिन छीन रही 
ह ैजबकि ऊपर वाला वर्ग अय्याशी में 
डूबा हुआ ह।ै ऐसी मानवद्रोही व्यवस्था 
को बदलना आज हर इसंाफ़पसंद व्यक्ति 
की माँग होनी चाहिए।

– मानव

जनता की बदहाली के दम पर दिनो-ंदिन बढ़ रही है भारत के धन्नासेठो ंकी आमदनी


